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 लोकसभा  वाद-विवाद

 i

 लोक

 १६  १९५७

 लोक-सभा  बजे  समवेत हुई
 ——

 सहोदर  पीठासीन

 weal  के  मौखिक  उत्तर

 उत्तर  रेलवे  में  रेलवे  लाइनें

 (  थो  दौ०  चे  दार्मा  :

 TFA.
 d

 सरदार  इकबाल  fag  :

 श्री  दलजीत  fag
 :

 त

 क्या  tad  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे

 क्या  उत्तर  रेलवे  में  अधिक  रेलवे  लाइनों  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण

 किया गया  wie

 यदि  तो  वे  लाइनें  कौन  सी  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  कुछ  निर्दिष्ट  का  सर्वेक्षण  प्रारम्भ

 किया  गया  समस्त  ग्रावइ्यकता  का  निर्धारण  करने  के  लिए  सम्पूर्ण  क्षेत्र  का  नहीं  ।

 एक  विवरण  जिसमें  सर्वेक्षण  की  गई  अथवा  सर्वेक्षण  के  अंतगर्त  लाइनें  दी  हुई

 लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ३८]

 fait दी०
 चं०  बर्मा  :

 कया  नांगल-लूना लाइन  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  जैसा कि  माननीय

 मंत्री  ने  प्रशासन  दिया  था  या  नहीं  ?

 श्री  शाहनवाज खां  :  सर्वेक्षण  पूर्ण  हो  गये  हैं  इस  समय  उनकी  बोर्ड  द्वारा  छानबीन

 की  जा  रही  है  ।

 श्री  दी०
 चं०

 :
 सर्वेक्षण  की  गई  लाइनों  का  उत्तर  रेलवे  की  सम्पूर्ण  से  FAT

 अनुपात  है  भर  लक्ष्य  का  कितना  भाग  इन  सर्वेक्षणों  द्वारा  पूर्ण  हो  जाता  है
 ?

 पति  शाहनवाज़  at:
 अनेक  रेलवे  लाइनों का  परिचालन  श्राधार  पर  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  हरनेक
 प्राय

 लाइनों  की  सिफारिश  की  गई  थी  परन्तु  इन  लाइनों  का  वास्तविक

 निर्माण  तभी  किया  जाता  है  जब  परिचालन  श्रावश्यकतायें  भ्रत्यन्त  आपात  होती  हैं  हमारे  पास

 wr  tee ०  नत बैसा  करने  के  लिये  धन  भी  हो
 ।

 बनना  नाना  SS

 wus  में

 (२७३५)
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 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 इस  वक्तव्य  से  ज्ञात  होता  है  कि  rs  लाइनों  का  सरवे  किया  गया  है  ।  क्या

 माननीय  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  है  कि  इन  लाइनों  क  सिवा  बहुत  सी  लाइनों  के  सरवे  किये  गये

 और  फिर  उन  को  छोड़  दिया  गया  ?  उदाहरण  के  तौर  पर  ऋषिकेश  से  कर्णप्रयाग  तक  की  लाइन  का

 चन्  किया  लेकिन  उस  के  उसे  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  |  में  जानना  चाहता

 हूं  कि  कया  गवर्नमेंट  की  यह  नीति  है
 कि

 करवें  किया  जाय  उस  को  छोड़  दिया
 जाय

 फिर

 उस  परे  कोई  कार्यवाही  न  की  जाय
 ?

 fait  शाहनवाज खां
 :

 सरवे  करने  का  मक़सद  यही  होता  है  कि  देखें  कि  प्राया  लाइन  बनाने  की

 जरूरत  है  या  नहीं  सरवे  से  यह  नतीजा  निकलता  है  कि  लाइन  बनाने  की  ज़रूरत  नहीं  है

 उससे  आमदनी  कम  तो  अक्सर  उन  परवेज  को  वहीं  छोड़  दिया  जाता  है  |

 दक्षिण  रेलवे  में  अभ्यर्थियों  का  चुनाव

 1*११२८.  थी  इलयापेरमाल :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण
 रेलवे  में  वर्ष  eX,  १९५६  कौर  १९४५७  में

 कभी
 तक

 तीसरी  श्रेणी के  पदों

 एवं  अविधिक  दोनों  )  के  लिए  अ्रनुसूचित  जातियों  कौर  भ्रनुसूचित ख़ादिम  जातियों  के

 भ्रम्यथियों  से  कितने  प्रार्थनापत्र  प्राप्त

 इसी  प्रगति  में  इन  जातियों  से  कितने  झरम्यर्थी  चुने  गये
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  कौर  एक  विवरण  लोक-सभा
 पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  भ्रनुबन्ध  संख्या  28]

 ब०  स०  मुक्ति
 :

 अनुसूचित  जातियों  के  लिये  कितने  स्थान  सुरक्षित  किये  गये  थे  प्रौढ़

 क्या  चुने  गये  अ्रभ्पथियों  की  संख्या  विज्ञापित  संख्या  के  बराबर  थी
 ?

 fait  शाहनवाज़  जानकारी  विवरण में
 दी  हुई  है  ।

 शि  ब०  विवरण  में  तो  नहीं  है  ।

 महोदय  :  यदि  विवरण  में  नहीं  है  तो  उनको  उसकी  जानकारी  नहीं  हैं  ।

 फंचा  Meta  खां  यदि  श्राप  अनुमति  दें  तो  में  जानकारी  दे  सकता  हूं
 ।  विवरण

 में
 तीसरी

 श्रेणी  के  लिए  वर्षवार  चुने  गये  श्रम्यथियों की  संख्या  दी  गई  है  ।

 थि  ब०  स०  मुक्ति  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  पद  विज्ञापित  किये  गये  थे
 ?

 शी  शाहनवाज
 ; ||  Peuy  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  कुल  ३८५  स्थान  सुरक्षित

 किये  गये थे  ।  उसमें  से  ३८४  स्थान  भरे  गये  थे  ग्रोवर  एक  स्थान  बच  गया  था  |  भ्रनुसुचित

 जातियों  के  लिये  कुछ  ates  स्थानਂ  थे
 ।

 १९५६  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  सुरक्षित  किये  गये
 स्थानों

 की
 संख्या  ३२९  थी  प्रौढ़  वास्तव  में  भरे  गये  स्थानों  की  ३१७  अर्थात  १२  कम  ।  १९५७ में

 ३४  सितम्बर तक  स्थानों  की  संख्या  १७६  थी  कौर  वास्तव में  भरे  गये  स्थानों की  १६४  अर्थात

 १२  बच  गये थे

 श्री  qo  स०
 मति

 :  अरक्षित
 स्थानों  के  लिए  MITA  जातियों  के  कितने  लोग

 चुने  गये थे  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fart  शाहनवाज सां  :
 में  पृथक  पूर्वे-सूचना  चाहता हूं

 ।

 Tait Ho To सं०  रं०  कृष्ण
 :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  तथा  अन्य  जोनों  के  चुनाव-बोड़े  में  अनुसूचित

 जातियों  के  एक  सदस्य  का  नामांकन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 महोदय
 :

 प्रयास  तीसरी  श्रेणी  की  सेवाओं  के  लिए
 ?

 '

 fait  (०0  ०  कृष्ण  जी  कौर  चौथी  श्रेणी  की  भी  ।  उनके  चुनाव-बोर्ड हैं  ।

 fat  शाहनवाज  यह  कार्यवाही  के  लिए  एक  सुझाव  है  ।

 श्री  तिम्मथ्या  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जब  कोई  भ्रनुसूचित  जाति

 का  श्रम्यर्थी  झ्ावइ्यक  योग्यता  का  होता  है  पर्था  सामान्य  अ्रम्यर्थी  के  बराबर  योग्यता  तब  भी

 चुनाव  बोझ  उसे  रक्षित  नियुक्ति  के  लिए  ही  चुनता  है  सामान्य  कोटे  में  नहीं
 ?

 श्री  शाहनवाज  सां
 :

 भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिए  एक

 निश्चित  कोटा  है  ।  हम  पहले  उस  न्यूनतम  कोटे  को  पुरा  करते  हैं  ।  यदि  ag  कोटा  पूरा  हो  जाता  है

 ऐसे  लोग  रहते  हैं  जो  खुली  प्रतियोगिता  में  चुने  जाने  की  योग्यता  रखते  हें  तो  उन्हें उस  तरह

 से  लेने  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।

 fort  तिरुमल  ATE,  तामिलनाड  कौर  मैसूर  क्षेत्रों  सें  भर्ती  किये  गये  श्रम्यर्थियों  की  संख्या

 wat  कितनी  है
 ?

 थी  शाहनवाज़ ष्ा  हम  राज्यवार  अकर  ae  रखते  हैं  ।

 श्री  जयपाल  सिंह
 :

 में  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  माननीय

 मंत्री  ने  कुछ  नोटों  के  निश्चित  किए  जानें  का  प्रशन  उठाया  |  कया  ये  कोटे  केवल  निम्नवर्गीय  नियुक्तियों

 के  लिए  हैं  अ्रथवा  क्या  उच्च  एवं  वरिष्ठ  नियुक्तियों  के  लिए  भी  कोई  विनियम  है  ?

 1. ||  शाहनवाज  at:  हां  ।  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  संविधान  दवारा  रक्षण  की  व्यवस्था

 की
 गई  है

 ।
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  भी  उनके  लिए  कुछ  रिक्तता ओं  का  रक्षण  करता  है  ।

 महोदय
 :

 उच्च  पदों  के  लिए  ?

 श्री  बाहु नवाज  हां  ।

 पत्तन  विकास  कार्यक्रम

 +-

 (  डा०
 राम  सुलग  सिंह  :

 aura  fag  :

 श्री  जगन्नाथ  राव  :

 थ्री  हेडा :

 २१३०  श्री  मोहन  स्वरूप  :

 att  तंगामणि  :

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  :

 सरदार  इकबाल  fag
 :

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 विश्व  बैंक  से  हमारे  पत्तन  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  करने  के  लिए

 पहुंच  की  थी  ;
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 क्या  बंक  ने  हमारी  पत्तन  विकास  योजनाओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  कोई

 दल  भेजा  शर

 इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय भें  राज्य-मंत्री  राज  पदाएਂ
 हड्  र

 श्रीमान |

 एक  विवरण  लोक-सभा पटल  पर
 रखा

 जाता
 परिशिष्ट

 ४,
 wag

 संख्या  ¥o]

 पडा०  सुभव सिंह  कुछ  समय  पहले  परिवहन  मंत्री  ने  कहा  था  कि  विषव  बेक  ने

 gear में  शुष्कनिवेष  के  निर्माण  के  लिए  कोई  भी  ऋण  देने  से  इंकार  कर  दिया  था  |  कया  अरब  बैंक  दवारा

 इसका  भी  विचार  किया  जाएगा  क्योंकि  विशाखपटनम  भी  विवरण  में  सम्मिलित  है
 ?

 राज  बहादुर  :  हमने  पत्तनों  की  विकास  विशेषकर  मद्रास

 पत्तनों  के  विदेशी  भाग  के  सम्बन्ध  में  पौर  वदाखपटनम्‌ ५  में  एक  ड्राई  डॉक  कौर  एक
 ड्रेसर-कम-सर्वे  लॉचिंग  पुल  के  लिए  विश्व  बैंक  से  ऋण  के  लिए  किया  था  ।  मामला  बैंक  के

 विचाराधीन  है  ।  दल  ने  एक  बार  यह  अवश्य  कहा  था  कि  अन्तिम  दो  पद  उनके  निर्देश  पदों  में

 लित  नहीं हैं  ।

 मुंडा  राम  सुभग fag  :  विवरण  में  उल्लिखित  चार  पत्तनों  के  लिए  कितनी  विदेशी
 मुद्रा

 की

 प्रा वर यकता  है  ?

 श्री राज  बहादुर  :  इन  समस्त
 परियोजनाओं

 के  लिए  हमें  ३८,६७,
 ५५,०००

 रुपए  की  विदेशी

 |  मुद्दा  की  झ्रावश्यकता है  ।

 पी  wo  रा०  मनिस्वामी  :  क्या  इन  चार  पत्तनों  का  दौरा  करते  हए  मिशन  धारदार  शर

 कोचीन भी  गया  था  ?

 fart राज  बहादुर  :  वह  खास  तौर  से  इन  चार  बड़े  पत्तनों  के  लिए  ही  पाया  जिनमें

 यातायात  बढ़  गया  हू  तथा  जिसके  लिए  हमें  प्रबन्ध  करना  ह  |

 fat  दामाने  :  कया  प्रमख  पत्तनों  की  श्रप्रय  क्त  क्षमता  प्रयोग में  लाई  गई  है

 शी  राज  बहादुर
 :

 जहां  तक  मद्रास  और  विशाखापटनम  के  पत्तनों  का

 सम्बन्ध  है  उनमें  कभी  कभी  थोड़ी
 सी

 अप्रयुक्त  क्षमता  हो  सकती  है  परन्तु  अधिकतर  वे  यातायात  की

 मात्रा  के  अनुसार  व्यस्त  रहते  हैं  |

 श्री  to  to  मुनि स्वामी  :  पत्तन  विकास  कार्यक्रम  में  इन  ४
 पत्तनों  के  विकास  का  ही  उल्लेख

 नहीं  ह  वरन्‌  धारवार  alfa  जसे  अन्य  पत्तनों  का  भी  ।  इसलिए  उन्हें  ग्न्य  पत्तनों  में  क्यों  नहीं

 ल  जाया  गया  ताकि  उन्हें  समस्त  विकास  कार्यक्रम  का  ऑ्राभास  हो  जाता
 ?

 राज  बहादुर  हमने  पत्तनों  के  भ्रापेक्षिक महत्व  विचार किया  ।  परन्तु  इनमें से

 प्रत्येक  पतन  का  अपना  विकास  कार्यक्रम  है  ।

 मूल  sash में
 Idle  Capacity
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 पटसन

 *
 ११३१.  att  विभूति  मिश्र  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  पटसन  को  साफ  करने  का  कोई  नया  तरीका  निकाला  है  ;  शौर

 यदि  तो  वह  कया  है  ?

 कृषि  उपमंत्री
 मो०  वें  ०  कृष्ण प्पा  )

 :
 सभा  की  टेबिल

 पर
 एक  विवरण

 रख  दिया गया  हैं  ।
 ४

 अनुबन्ध  संख्या ४  १],

 श्री  विभूति  मिश्र  :  इस  विवरण  में  लिखा है
 :

 44.0  रंग  को  दूर  करने  के  टेक्नीक  में  पटसन  निकलने  के  तुरन्त
 बाद

 ही  तन्तु
 को

 इमली

 के  रस  में  मिल  है

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  रस  बाज़ार  में  बिकता  है  और  इमली  के  किस  रस  में  गोया

 जाना  चाहिय े?

 श्री  मो०  | हू ०  कृष्ण प्पा  :  श्यामल  रंग  को  दूर  करने  के  वास्ते  इमली  के  रस  में  उसको  धोना

 चाहिए ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 कलकता  में  ज्यूट  का  भाव
 २८

 रुपया  हे  जबकि  बिहार  में  १५  १६

 रुपया ही  है  ।  बिहार  में  जो  दाम  कम  हें  क्या  ये  कुछ  सफाई  की  वजह  से  हें  या  किसी  कौर  वजह

 से  ?  कया  कारण  है  कि  बिहार  में  ज्यूट  के  दाम  इतने  कम  हैं  ?

 श्री  मो०  वें०  कृष्णा  :  इमली  के  रस  में  धोया  जाए  तो  दो  रुपया  ज्यादा  मिलेंगे  श्रार्डिनरी  के

 मुकाबले में  ।

 श्री
 विभूति  मिश्र

 :
 मेरा  प्रदान  यह  था  कि  क्यां  कारण  है  कि  कलकत्ता  में  भाव  २८  रुपया  है  जबकि

 बिहार में  १५  १६  रुपया ही  है  ?  बिहार  में  इतने  कम  भाव  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मो०  वें  ०  छृष्णंप्पा  :  द  परिवहन  की  कठिनाइयों  तथा  अन्य  का  रणों  से  हैं  ।

 #  ७  ०»  *. थमो  विभूति  मिश्र  में  एक  बात  पुराना  चाहता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  सारी  चीज  जानता  हूं  ।

 में  इस  छोटे  से  मामले  में  तीन  से  अधिक  अनुपूरक  प्रश्नों  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  यदि  कोई

 अन्तर हैं हैं  तो  कया  हो  गया  ?  उन्होंने उसे  सदन  ic  मंत्री  जी  की  जानकारी  में  ला  दिया  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 माननीय
 मंत्री  ने  उत्तर  feat  कि  वसा  परिवहन  के  कारण

 है
 ।

 परन्तु  बिहार  से  कलकत्ता  तक  परिवहन  शुल्क  केवल  १  रुपया  प्रतिमा  है  ।  फिर  यह  १२  रुपए  का

 wat  किस  कारण से  है  ?

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  भ्रनुपुरक  प्रश्न  पूछने  के  अवसर  का  लाभ  उठा  कर

 मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहत  हैं  कि  उन्हें  बिहार  में  खरीद  करना  चाहिए  कलकत्ता  में  नहीं  ।  में  इसकी

 aaa नहीं  दे  सकता
 ।

 माननीय  सदस्य  प्रश्नों  के  घण्टे  में  केवल  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते  हैं  मंत्री  जी

 ह से  तर्क  नहीं  कर  सकते
 |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 शी  विभूति  में  एक  औचित्य  प्रशन  रखना  चाहता  हुं
 ।

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  मूल्य  में

 rot  few  अगार  उद

 द  को

 बह

 eee

 ee  te

 eee  a

 अतर क्यों है

 pei  stot  फष्णप्पा  :  अन्तर  अधिक  हो  सकता है  परन्तु  माननीय  सदस्य  बिहार  श्र  कल

 कत्ता  के  सत्यों  के  अन्तर  का  कारण  जानना  चाहते  हैं  और  जो  मूल  उन्होंने  पुछा  था  वह  पटसन  साफ

 करने  के  सम्बन्ध  मं  था
 ।

 मं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिए  तयार  हूं  यदि  पृथक्‌  पूर्व-सूचना  दी  जाय  |

 श्रिया  माननीय  सदस्य  ने  यहां  प्रश्न  पूछा  हैं  कि  क्या  सरकार  ने  पटसन  साफ  करने  का

 कोई  नया  तरीका  निकाला  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  उसका  उत्तर  दे  दिया  है  ।  पर्त  माननीय  सदस्य

 जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इसका  कोई  ary  सस्ता  तरीका  भी  हैं  ।  उसके  सम्बन्ध  में  पृथक  प्रश्न

 जाना  चाहिए  या  अलग  से  चर्चा  की  जानी  यहां पर  वह  मंत्रीजी  को  arse  नहीं  कर  सकते

 ग्र  वह  भी  सन्तुष्ट  नहीं  होंग  ।  में  पारस्परिक  बात  कह  रहा  माननीय  सदस्य  माननीय  मंत्री  को

 सन्तुष्ट  करना  चाहते  हें  शर  माननीय  मंत्रा  माननं/ये  सदस्य  को  सन्तुष्ट करना  चाहते  हैं  |

 tait  विनती  मिश्र  :  मन  यह  इसलिए  पुछा  था  कि  उन्होंने  परिवहन  कठिनाइयों  की  बात  कही  थी
 ।

 बिहार  से  कलकत्ता  तक  का  परिवहन  ep  तो  केवल  १  रुपया  हें  जबकि  मंत्रीजी  १२  रुपए  का  प्रकार

 बता  रहे  हें  ।  ऐसा  क्यों  है
 ?

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  ।

 faut  दामानी
 :  उसकी  किस्म  भिन्न  हो  सकती  है

 ।

 शिष्य  महोदय  :  कान्ती  ।  मुझे  प्रख्यात  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  यहां  ऐसा  आचरण

 नहीं  करते  हें  जसा  कि  संसद्‌  भवन  में  करना  चाहिए  ।  वह  ऐसा  समझते  हैं  कि  कोई  भी  व्यक्ति  बिना

 नाम  पुकारे  गए  बोल  सकता  हे  |

 मे  ज  के  के  घाटे  के  दोष  समय  में  श्री  दामानी  को  प्रश्न  पूछने  की  ग्र नुम ति  नहीं  दूंगा  ।

 उन्हें  चाहिए  कि  वह  म  के  अधिक  सख्ती  करने  को  विवश  न  करें  ।

 होम्यपोवधिक  चिकित्सा  प्रणाली

 +

 I hi
 स०  Wo  सामन्त

 १*११३२
 सुबोध  हासिल

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  होम्योपैथिक चिकित्सा  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  कोई  परामशंदाता नियुक्त  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  कौर

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  होम्योपैथिक  प्रशाली  के  सम्बन्ध  में  कहां  तक  उत्साह  दिखाया  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मर फर )  श्रीमान्‌
 ।

 यह  व्यक्तिगत  मामला  है  ।

 fait Ho स०  चे  सामन्त :
 प्रश्न  यह  था  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  होम्योपैथिक  प्रणाली  के  सम्बन्ध

 में  कहां  तक  उत्साह  दिखाया  है  ate  मंत्री  जी  का  उत्तर  है  कि  यह  व्यक्तिगत
 राय  का  मामला  हैं  ।

 tat
 करमरफर :  यह  व्यक्तिगत राय  का  मामला  है  ।

 मूल
 झरंग्रेजी  में
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 श्री  स०  चे  सामन्त  :  म॑ं  जानना  चाहता  हैं  कि  च « ५  क्या  राय  व्यक्त  की  ह  जब  मन  यह  पूछा था

 कि  उसके  सम्बन्ध  में  कहां  तक  उत्साह  दिखाया  गया  हे
 ?

 श्री  कर मरकर  :  हम  यहां  राज्य  सरकारों  की  देखभाल  करने  अथवा  उन  के  मानसिक  उत्साह

 की  जांच  करने  के  लिये  नहीं
 as

 हैं  ।  परन्तु  उन्होंने  कुछ  प्रस्ताव  भेजे  हैं
 ।  होम्योपैथी का  विकास  करने

 के  लिए  उनमें  कितना  उत्साह  हैं  इसके  सम्बन्ध  में  उनकी  ग्लानि  कुछ  राय  हो  सकती  है  प्रौढ़  हमारी  राय

 कुछ  श्र  हो  सकती  हे  |

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  उत्साह  को  कार्यरूप  में  कहां  तक  परिणत  किप्रा  गया  है  ।  में

 समझता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  उन्होंने  होम्योपैथिक  प्रणाली  को  मान्यता

 दी  क्या  उन्होंने  होम्योपैथिक  श्रौषघा लय  खोले  हैं  अथवा  किसी  प्रकार  से  होम्योपैथिक  ग्रौषधियों  को

 प्रोत्साहन दिया  हे  या  नहीं  ?

 शि  कर मरकर  :  प्रशन  निर्दिष्ट  जानकारी  का  है  जिसके  लिए  में  पूर्व-सुचना  चाहूंगा  |  तो  बता

 सकता  हूं  कि  उसके  लिए  क्या  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  भ्रमणा  क्या  किया  गया  हैं  |

 शि स०  चल  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  राज्यों  में  ऐसी  संस्थापकों  को  प्रोत्साहन

 दिया  गया  क्या  धर्मार्थ  औषधालयों  को  प्रोत्साहन  दिया  गया  है
 ?

 में  ये  सब  बातें  जानना  चाहता

 महोदय  :  तब  फिर  उन्होंने  ऐसा  अनिश्चित प्रदान  क्यों  पूछा  कि  उन्होंने  केसा  उत्साह

 प्रदर्शित  किया  हैं
 ?

 वह  यह  पूछ  सकते  थे
 कि

 श्रोषवालयों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  गई  है  शादी
 आदि  |

 माननीय  सदस्य  ने  निश्चित  पूछा  और  उन्हें  प्र निश्चित  उत्तर  मिल  गया
 ।

 fat  स०  लाठ  द्विवेदी  :  क्या  माननीय  मंत्री  अनिश्चित  उत्तर  दे  सकते  हैं  ?

 महोदय :  यह  समान  रूप  से  भ्र निश्चित

 श्री  flo  ना  ०
 जहां  तक  में  समझ  सका  हूं  उत्साह  तात्पर्य  यह  है  कि  कया  उन्होंने  उसे

 गम्भीरता  परसेंट  लिया  क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  कोई  वास्तविक  अथवा  गम्भीर
 प्रयत्न  किया  गया  है  या  नहीं  ?

 प्रदान
 यह

 है
 ।

 में  नहीं  समझता  कि  इसका  यह  उत्तर  कैसे  ठीक  हो
 सकता हैं

 कि  यह  व्यक्तिगत राय  का  प्रदान  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  व्यर्थ  में  इसके  निर्वचन  में  फंस  रहे  है  ।  माननीय  सदस्य  ने

 पूछा  कि  क्या  उन्होंने  उत्साह  दिखाया  हैँ  प्र  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  यह  व्यक्तिगत  राय  का

 माननीय  सदस्य  यह  पूछ  सकते  थे  कि  कितने  औषधालय  खोले  गए  हें  ale  प्रथा  इस  प्रकार का

 कोई  निर्दिष्ट  प्रदान  पूछ
 सकते  थे

 ।
 वह  उनको  राय  क्यों  पूछते  हैं

 कि
 उन्होंने  उत्साह  प्रदर्शित  किया  है

 या  नहीं  ?  वह  ऐसा  प्रदान  क्यों  पूछते  हैं
 ?

 शो  जयपाल  में  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  यह  एक  तारांकित  ser  है  ।  यहां  हम

 जानकारी  प्राप्त  कर  रहे  हें  ।  यह  कोई  व्यक्तिगत  राय  जानने  की  दृष्टि  से  तारांकित sea  के

 रूप  में  स्वी  कार  नहीं  किया  गया  था  ।  माननीय  सदस्य  विशुद्ध  तथ्य  सम्बन्धी  जानकारी  चाहते  हैं  ।

 part  रंगा
 :  यदि  मंत्री  जी  के  पास  वह  जानकारी  हो  तो  उनको  बताना

 महोदय  :  हम  उसे  एक  तरह  से  समज्ह्ते  हैं  पौर  माननीय  मंत्री  दूसरी  तरह  से  ।

 क  a
 श्री  त्यागी  :  वह  अंग्रेजी जानते  हैं  ।

 मूल  श्यंग्रेजी  में



 २७४२  मौखिक  उत्तर  १६  LEXY

 महोदय
 :

 राज्य  सरकारों  द्वारा  कुछ  भी  रुचि  ली  गई  हो  परन्तु  जहां  तक  गम्भीरता  का

 प्रदान  है  यह  व्यक्तिगत  राय  का  मामला  हैं  जिसका  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  दे  दिया  है  कि  यह  व्यक्तिगत

 राय  का  मामला  है  ।  परन्तु  फिर  भी  में  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  किसी  विशेष  प्रश्न  की

 शब्दावली  पर  न  जांच  वरन्‌  उसके  भाव  को  लिया  करें  ।

 अगला |

 tat मं
 ato

 उन्हें  रन  का  उत्तर  दे  लेने  दीजिए
 ।

 श्री  कर मरकर  में  तो  यह  बता  सकता  हूं  कि  हमने  क्या  किया  है  ।  राज्य  सरकारों  ने  कया  किया  है

 यह  तो  हमें  उनसे  पूछना  पड़ेगा
 ।

 जब  जानकारी  प्राप्त  हो  जाएगी  तो  में  उसे  सदन  के  समक्ष  रख

 यदि  पूर्व  सूचना  दी  जाय
 |

 फोन  के  साथ  डाक  तथा  तार  सम्बन्धी  करार

 *
 ११३३.  श्री  भक्त  दर्द  न  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २१  PEE  के

 कित  गन  संख्या  १४६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  व  तार  sara  को  व्यवस्थित  करने  के  उद्देश्य  से  भारत
 व

 चीन  के  लोक  गणराज्य

 की  सरकारों  के  मध्य  करार  करने  के  सम्बन्ध  में  जो  बातचीत  चल  रही  क्या  इस  बीच  यह  पूर्ण  हो

 गई

 यदि  तो  क्या  इस  करार  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ;

 यदि  उपरोक्त भाग  (*)  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 देर  से  देर  कब  तक  इस  बातचीत  के  सम्पन्न  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 :

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विलम्ब  का  यह  कारण  है  कि  करार  के  विभिन्न  प्रतीकों  के  ब्यौरे  को

 भ्र भी  तक  afar  रूप  नहीं  दिया  गया  साथ  ही  चीन  की  सरकार  भारत-सरकार  भेजे  गये

 वे
 कल्पित  प्रारूप  पर  ait  विचार  कर  रही  हैं  ।

 समय  की  कल्पना  करना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  यह  इस  बात  पर  निर्भर  है
 कि

 चीन
 की

 सरकार  हमारे  प्रारूप  के  उपबन्धों  के  विषय  में  क्या  विचार  प्रकट  करती  है  ।

 जो  भक्त  दर्शन
 :

 इस  विवरण  से  ज्ञात  होता  हे  कि  चीन  सरकार  को  एक  प्रारूप  भेजा

 गया  था  ग्रोवर
 अरब

 एक  वैकल्पिक  ड्राफ्ट  ड्राफ्ट  )  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  किन  बातों  के  सम्बन्ध  में  क्या  सुझाव  दिए  गए  हैं  परौ  किन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 थ्रो  राज  बहादुर  माननीय  सदस्य  को  विदित  होगा  कि  पेकिंग  चीन  गवर्नमेंट  यूनिव सेल  पोस्टल

 यूनियन
 की

 सदस्य  नहीं  इसलिए  एक  बाईलेट्रल  एग्रीमेंट  हमें  करना  पड़ता  है

 कौर  उसके  बारे  में  एक  ड्राफ्ट  शर  से  पाया  था  किन्तु  वह  शरर  ड्राफ़्टों  के  ग्रनुकूल  नहीं  था
 ।

 इसलिए

 एक  वैकल्पिक  ड्राफ्ट  उनको  दिया  गया  है  जिस  पर  विचार  हो  रहा  है  कौर  उनकी  सम्मति  खाने  पर  उस

 पर  हस्ताक्षर  होंगे
 ।

 भूल  अंग्रेंजी  में
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 थमी  भवत  दर्शन
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  बात  भाई  है  कि  तिब्बत  में  जो  तीर्थयात्री

 लोग  कैलाश  मानसरोवर  इत्यादि  को  जाते  हैं  कौर  जो  व्यापारी  गड़तोक  या  दूसरे  नगरों  में  जाते  हैं

 उनको  वहां  से  छः  महीने  तक  डाक  की  सुविधा  नहीं  है  इसलिए  इस  समझौते  को  करते  समय  क्या  इस

 बात  का  ध्यान  रखा  जायेगा  कि  वहां  से  भी  कोई  ऐसी  व्यवस्था  हो  जाए  कि  उनकी  डाक  पहुंचने लग

 जाये  भ्र ौर  कम  से  कम  वायरलेस  के  ज़रिये  संदेश  पहुंचने  लग  जायें
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 तार  की  सुविधा  बराबर  चालू  रही  हें  जब  से  चीन  के  शासन  में  परिवर्तन  झाया

 है  ।  जहां  तक  डाक  का  सम्बन्ध  है  इस  समय  रजिस्टर्ड  भ्रौर  भ्रम-रजिस्टर्ड  दोनों  तरह  की  डालें  जाती  हैं
 x

 श्र  तीन  सरफेस  बेग  बाकायदा  हर  हफ्ते  ५  जाते  हें  एक  एक  कौर  एक  पेकिंग  के  लिए  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मेरे  et  का  मतलब  यह  था  कि  पश्चिमी  तिब्बत  जो  कि  wa  चीन  का  भाग

 समझा  जाता  वहां  मानसरोवर को  जो  यात्री  जाते  हें  वे  वहां  से  भ्रपने  घरवालों

 रिश्तेदारों  को  कुशल  समाचार  नहीं  भेज  सकते  होकर  इसलिए  क्या  वहां  पर  कोई  वायरलैस

 जैसी  सुविधा  रक्खी  जा  सकती  है  ताकि  वे  कुदाल  समाचार  भेज  सकें
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :
 मेंने  किया  कि  जहां  तक  तार  का  सम्बन्ध  वायरलेस  से  शारिवा

 दूसरे  प्रकार  से  तार  तो  जाते  रहते  हें
 ।

 जिन  जगहों  के  लिए  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हें  उनके  बारे  में

 aq  fares  वि  या  कि  यह  जांच  की  जायेंगी  कि  वहां  भ्र यु विधा  कौर  क्या  कठिनाइयां हैं  ax  वह

 किस  प्रकार  दूर  की  जा  सकती  हें  ।

 कृषि  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 ११३७.  श्री ब०  स०  क्या  खाद्य  तया  ely  मंत्री  २  १९४७  के  तारांकित

 संख्या  92%  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीनगर में  १९४५७  के  दूसरे  सप्ताह  में  हुए  कृषि  मंत्रियों  के  सम्मेलन में

 समस्त  राज्यों  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  थे  ;

 यदि  तो  क्यों  नहीं  थे
 ?

 fate  उपमंत्री  मो०  वें
 ०  छुव्णप्पा  )

 :  श्रीमान्‌  |

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 पारिन्द्र  ही  :
 क्या  कृषि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  ष्  भारत  सरकार  की  नीति  में  कोई

 परिवर्तन  हैं  जहां  तक  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  एक  उधर  का  रखाने  की  स्थापना  का  सम्बन्ध  है  ?

 खाद्य  तथा  ऊषा  मंत्री  श्र  ०प्र
 ०

 जैन  )  :
 में  यह  तो  नहीं  कह  सकता  कि  यह  निर्णय  सम्मेलन  के

 पूर्वे  दुआ  अथवा  बाद  परन्तु  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  उर्वरक  कारखाना  स्थापित  किया  जा

 सकता है  ?

 श्री  क्या  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  तीनों  ज  कारखानों  की  स्थापना  का  कायें

 दूसरी  योजना  ahs  में  प्रारम्भ  किया  जायेंगी
 ?

 fat  शठ  प्र०  में  इस  प्रश्न  का  निश्चित  उत्तर  नही ंदे  सकता  हूं  ।  प्रदान  की

 योजना  आयोग  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  |
 ee

 मूल  aa  में
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 पति [o
 ला०

 में  जानना  चाहता  हूं  कि
 इस  खाद्य

 मंत्रियों
 के  सम्मेलन  में  और अभी

 हाल  में  हुए  राज्यपालों  के  सम्मेलन  में  श्रमिक  wa  उपजाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  हुए  हैं
 श्र वे

 कसे  पूरे  fea  जायेंगे  ?

 +  महोदय
 :  हम  प्रदान  से  बहुत  दूर  हटते  जा  रहे  हैं  ।  प्रदान  यह  था  कि  क्या  श्रीनगर  में

 हुए  कृषि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  समस्त  राज्यों  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  हुए  थे  ।  उसमें  राज्यपालों  के

 र
 gay  का  उल्लेख  नहीं  है  ।

 थी  स०  ल०  द्विवेदी :  में  राज्यपालों  सम्बन्धी  भाग  हटाए  देता  हूं
 ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  खाद्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  जो  यह  निर्णय  किया  गया  कि  देश  में  प्रतीक

 अन्न  उप जाया  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 यह  भी  असंगत  है  ।  (  झन्तर्बाधायें  )  शांति  ।  माननीय श्रध्यक्त  महोदय

 सदस्य  मेरे  बराबर  ही  कनाल  जानते  हूं  ।  यह  साधारण  सा  wea  है  कि  कया  कृषि  मंत्रियों  के  सम्मे

 लन  में  समस्त  राज्यों  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  थे  ।  इससे  अराग  सम्मेलन  के  ब्यौरे  से  हमारा

 कोई  araca नहीं  है  कि  स  क्या  निर्णय  वह  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  असंगत  है  ।  वह

 अच्छा  हो  सकता  है  परन्तु  इस  पटन  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अगला प्रइन । झ्राज प्रश्न  |  प्यार  ६४  प्रश्न हू  ॥

 नौवहन  कम्पनियों  को  fea  जाते  वालें  ऋणों  पर  ब्याज

 1११४२.  श्री  aaa  सिंह  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्या  यह  सच  है  कि  नौवहन  कम्पनियों  को  दिये  जाने  वालें  ऋणों  पर  न्याज
 की

 दर  बहुत  बढा  दी  गई  है  ;  गौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  a  नौवहन  के  विकास  के  प्रयोजनों  के  लिये  ऋणों

 के  वितरण की  प्रगति  पर  क्या  असर  gate
 ?

 तथा  संसार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (ait  राज  बहादुर )
 श्रीमान

 प्रसूत  उतन्न  नहीं  होता  ।

 इसलिये हैं  कि fat  बुला  सिह
 :  कया  यह  सच्  है  कि  इस  देश  में  प्रगति की  गति  घीमी

 देश  की  नौवहन  सम्बन्धी  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ?

 fart राज  बहादुर  :  विकास  सम्बन्धी  हमारी  आवश्यकतायें अ्रनिवायं  रूप  से  हमारे  वित्तोय

 साधनों  से  ही  शासित  ate  नियंत्रित होती  हैं

 श्री  झूलन  सिह  में
 जो  बात  जानना  चाहता  था  वह  यह  है  कि  नौवहन  उद्योग  को

 गर-सरकारी तौर  पर  जो  संसाधन  प्राप्त  हूं  उनमें  सरकार  के  संसाधनो ंसे  वृद्धि  नहीं  की

 क्या  सरकार  इस  ब, श्य्य गोग  का  महत्व  समझती  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्य  ने  समाचार-पत्रों  में  पढ़ा  होगा  कि  व्यतीत  न  हो  सकने

 वाले  नौवहन-ऋण  की  स्थापना  की  गई  है  सूद  की  कुछ  रियायती  दरों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fait  रामनाथन  चेट्टियार  :  नौवहन  समवायों  को  कुल  कितना  ऋण  दिया  गया है
 ?

 ~

 श्री  राज  बहादुर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  श्वारग्भ  में  लगभग  १२.५०  करोड़

 पय  मंजर  किये  गये  थे  ak  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना में  कुल  मिला  कर  लगभग  २४  करोड

 रुपये  मंजूर  किये  गये  थे
 |

 श्री  तिरुमल  राव  वहन  उद्योग  की  सहायता  के  लिये  जो  व्यतीत  न  हो  सकने  वाला

 कोष  बनाया  गया  है  उसमें  Fa  कितनी  राशि  विनियोजित  की  गई  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  इस  कोष  में  कुल  मिला  कर  लगभग  Yo  करोड़  रुपये  १०

 करोड़  रपये  शर  में  भारत  की  संचित  निजी

 में से  दिये  जायेंग े।

 fatter  इला  पालचौधरों  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जहाज  मालिक  संघ  भारतीय

 नौवहन में  विदेशी  पूंजी  लगाने  के  पक्ष  में  नहीं  है
 ?  इस  बात  को ध्यान में  रखते  हुये  भाड़े से

 होने  वाली  कितनी  ara  का  उपयोग  भ्र ति रिक्त  जहाज  खरीदने  के  लिये  किया  जायेगा
 ?

 श्र  राज  बहादुर  :  भारतीय  नौवहन  में  लगे  हितों  में  बहुत  बड़ा  वर्ग  ऐसा  है  जो  इसमें

 पूंजी  लगाने  के  पक्ष  में  नहीं  है  ।  लेकिन  एक  वर्ग  इस  बात  के  भी  विरुद्ध  हयात  ag

 चाहता  है  कि  इसमें  विदेशी  पंजी  लगाई  जानों  चाहिये  ।

 भूमियों  को  ऋण

 ११४४.  थी  दशरथ देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  faye  के  भूमियों  को  सरकार  ने  प्रचलित  दादान  ऋण  के  रूप  में  कुछ  राशि

 ?

 यदि  at,  तो  प्रत्येक  परिवार  को  कितनी-कितनी  राही  दी  गई  है  ;  कौर

 इस  ऋण  के  लिये  सरकार  को  प्रति  माह  waar  प्रति  वर्ष  किस  दर  पर  ब्याज  देना

 पड़गा ?

 कृषि  उपमंत्री  मो०  न  कृष्णा )

 श्रधिक से भ्रधिक से  अधिक  ५०  रूपये  प्रति  परिवार को  दर  से  १,  ८२,०००  रुपये  |

 प्रतिशत  प्रति  वर्ष  ।

 श्री  दीदार  देव  :  क्या  सरकार  अगले  वर्ष  भी  यह  ऋण  देना  लारी  रखेगी ?

 श्री  मो०  Fo  कष्णप्पा  :  गह-कार्य  में  एक  योजना  बनाई  जा  रही  है  |

 श्री  दशरथ  देव  :  सरकार  यहं  ऋण  सहकारी  समितियों  की  aha  देगी  या  बैंक  के  ?

 fait  मा०  व०  कृष्ण प्पा  :  यह  सहकारी  समितियों  हक  सरकार  दोनों
 ढंग

 से  किया

 जाता है  ।

 wast
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 चावल की  खपत

 1*  ११४७.  श्री  कुमारन  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार  ने  लोगों  की  भोजन  सम्बन्धी  आदत  बदल  कर  चावल  की  खपत  न्यूनतम  स्तर  तक  ले  wa

 की  कोई  योजना  बनाई  है
 ?

 जिन  क्षेत्रों  में  चावल  खाया  जाता है तथा  कृषि  उपमंत्री  to  Ro

 उन  में  मुक्त
 रूप  से

 गेहूं  के  वितरण  द्वारा
 गह  की  खपत  को  प्रोत्साहन  जा  रहा है  ।

 मद्रास  ग्रोवर  ऐसे  सभी  बड़े  केन्द्रों  ्र  क्षेत्रों  में  जहां  चावल  खाने  वालों  को  बहुतायत

 उचित  मृत्य  वाली  दुकानों  से  उपभोक्ताओं
 को

 दिये
 जा

 सकने  वाले  चावलों का  परिमाण  कम

 कर  दिया  गया  है  या  किया  जा  रहा  है  भ्र  इस  कमी  को  गेहूं  से  पुरा  कर  दिया  जायेगा  ।  राज्य

 सरकारों से  कहा  गया  है  कि  वह  प्रत्येक  संभव  तरीके  से  चावल  की  खपत  कम  करने  को

 प्रोत्साहन दें  ।

 शी  कुमारी  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  लोगों  की  भोजन  सम्बन्धी  आदतों  को

 बदलने के  लियें  केरल  में  राज्य-सरकार ने  जो  कार्यक्रम  बनाया  हें  और  विशेषरूप से  उसके

 रोनी  के  विरुद्ध  कांग्रेस  पार्टी  जोरदार  भ्रान्दोलन  चला  रही  है  क्या  इस  सरकार  ने  केरल  के

 ही  दल  के  लोगों  को  इस  प्रकार  के  अनचित  प्रचार  में  पड़ने  से  निरुत्साहित  करने  लियें

 कोई  कार्यवाही की  है  ?

 धी  प्र ०  म०  थामस  :.  बात  इसकी  उल्टी  ही  है  ।

 प्री  ब०  ao  मात  औचित्य  meat  पर  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  wet  कसे

 उत्पन्न  वहां  चलने  वाली  किसी  बातचीत  अथवा  भ्रान्दोलन  में  इस  सरकार  की  बात  कहां

 से  पायी  कौर  वहां  की  कांग्रेस  पार्टी  को  यह  सरकार  परामर्श दे  यह  प्रदान  कसे  उत्पन्न  र्था

 श्रिया  महोदय  में यह  औचित्य  wet  समझ  गया  हूं  ।  में  श्री  ait a  पूरी  तरह

 से  सहमत हूं  ।  यह  बात तो  इस  प्रश्न  से  पैदा  हो  ही  नहीं  सकती  ।  प्रश्न  यह  है  कि  चावल  के

 स्थान
 पर

 किसी  न्य  खाद्यान्न के  पक्ष में  सरकार  कितना  प्रचार कर  रही  है  ?  माननीय  सदस्य

 तो
 सभा

 को  यह  बता  रद  हैं  कि  केरल  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  बड़ा  अच्छा  कायें  कर  रही है  कौर

 कोई  अन्य
 दल

 इसमें  बाधक  हो  रहा  है  |  क्या  हम  इसी  ढंग  से  काम  करेंगे
 ?

 में  इसे

 नियमित  घोषित  करता  हूं  ।

 pat  नारायणन  कुट्टी
 मेनन  जिन क्षेत्रों  में  चावल  खाया  जाता  है

 क्या  उन  में  उसके

 स्थान  पर
 मकरोनी  को  लोकप्रिय बनाने  लिये  केन्द्रीय  सरकार  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है

 ?

 श्री  |... हू०  म०  थामस  केरल  में  कुछ  प्रयोग  किये गये  थे  भर  उनके  परिणाम  के  बारे

 म
 हमे  सूचना मिल  गयी  है  ।  केन्द्रीय सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही  है  कौर यदि  उचित  समझा

 गया  तो
 केन्द्रीय

 सरकार  वहां  एक  कारखाने की  स्थापना  के  लिये  सहायता  देने  को  तैयार  है  ।

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  केन्द्रीय  सरकार  ने  मकरोनी  को  लोकप्रिय

 बनाने
 के  लिये  थोड़ी  राज-सहायता प्रदान  की  है  ।

 डा०  सुडौल  नायर :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  लोगों  को  अपनी  भोजन  सम्बन्धी

 os  आ ह  बदलने
 a

 चावल  की  बजाय  खाद्य  या  अन्य  नाज
 खाने  के  लिये  farfata  किया

 अंग्रेजी में
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 जा  रहा  इसी  प्रयोजन के  लिये  महिला  खाद्य  परिषद्‌  की  स्थापना की  गयी  थी  ।  क्या  यह

 सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  महिला  खाद्य  परिषद्‌  को  सहायता  देना  बिल्कुल  बन्द  कर  दिया  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  बात  को  वांछनीय  नहीं  समझती
 कि

 गैर-सरकारी  संस्थायें  भ  जनता

 को  शिक्षित  करने  का  काम  करें  ?

 पश्रो श्र० श्र०
 प्र०  जेन

 :  में  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  गेर-सरकारी  लोगों  की

 यता  ली  जानी  चाहिये  कौर  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  भी  झपने  भरसक  प्रयास  करने  चाहियें  ।

 हम  उनका  सहयोग  प्राप्त  करना  चाहते  लेकिन  जहां
 तक

 इस  संस्था  विशेष  को  सहायता  देना

 बन्द  करने  यह  निर्णय  सभी  बातों  पर  विचार  करने  के  बाद  कुछ  समय  पहले  ही  किया  गया

 था  |

 श्री  पट्टाभिरामन  :  जहां  तक  गेंहू  से  बनने  वाले  व्यंजनों  का  सम्बन्ध है  क्या  सरकार

 उनके  प्रचार के  विशेष  रूप  से  दक्षिण  भारत  कोई  कार्यवाह कर  रही है  ?

 श्री |" ०  ०  सरकार  alas  कार्यवाही  कर  रही  सरकार  ने

 सरकारों  को  एक  परिपत्र  भेजकर  उन  से  अरन्य  भ्र ना जों  विशेष  रूप  से  गेहूं  से  बने  व्यंजनों

 को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  कहा  है  झ्र  राज्य-सरकारें  इस  बात  की  व्यवस्था  करने  का  भरसक

 प्रयास  कर  रही  हें  कि  गेहूं  से  और  चावल  के  अलावा  अन्य  ब्  से  बने  व्यंजनों  को  श्रमिक  लोकप्रिय

 ।

 श्री  तिरुमल  wa:  क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  सभी  चाहे  उनके  राजनीतिक

 मत  कुछ  भी  क्यों  न  आमतौर पर  चावल  के  स्थान  पर  मकरोनी  को  लाने  का  विरोध  कर  रहें

 हैं  श्र  इसलिये
 केरल  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  पर  भ्रमित  चावल  देने  के  लिये  जोर  डाल  रही

 है

 श्री  श्र०
 म०  थामस  :  यह  भी  अपनी  अपनी  राय  की  बात  है

 ।
 लेकिन यह  सच  है  कि

 केरल  चावल
 के

 स्थान
 पर

 किसी  भ्रष्ट  खाद्य  को  स्वीकार  करने  के  लिये  इच्छुक नहीं  है  ।

 श्री  चक ह ब्स्स  उपमंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  क्या  में  यह  समझूं  कि  मकरोनी  का  कारखाना

 खोलने  की  अंतिम  योजना  को  sit  sift  रूप  नहीं  प्रदान  किया  गया  है  ?

 श्री  श्र०  म०  थामस  :.  उसे  प्रभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका है  ।

 श्री  ८ ह ५  ला०  feat  :  सरकार ने  चावल  कम  खाने  की  नीति  अपनाई  प्रौढ़  इस

 सम्बन्ध  में  जो  पत्र  जारी  किये  में  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  कौर  सुबे  की  सरकारों

 ने  उस  पर  क्या  बम  किया  है  शौर  उस  का  क्या  फल  हुमा
 ?

 श्री
 Wo  कूर ०

 जेन  यह  तो  इस  प्रदन  के  उत्तर  में  ही  बता  दिया  गया  है  कि  इस  के  बारे  में

 क्या  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री
 |: ह ५

 ला
 ०  द्विवेदी  :  श्राप  ने  यह  नहीं  बताया  कि  केन्द्रीय  सरकार ने  जो  कदम  उठायें हैं

 उन  के  फलस्वरूप कितना  चावल  बचाया  गया  कौर  सूबों  में  उस  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  रहा

 हैं  ।

 श्री  तरपू
 प्र०

 ज
 रे  यह  कहना  बड़ा

 af  है  कि  कितना
 चावल  बचाया

 जा  रहा  है  ।

 गाएं a

 Wasi  ह
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 दूसरा  पोत  निर्माण  कारखाना

 ete
 नर

 थ  ह  ४

 1*  Reve  jo
 थ्री  वाजपेयी  :

 |  श्री  मोहन  स्वरूप

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ब्रिटेन  के  जिस  बिष्ट  मंडल  )  को  इस  बात  के  बारे  में  सिफारिश  करनी

 है  कि  दूसरे  पोत  निर्माण  कारखाने  की  स्थापना  किस  स्थान  पर  की  जाये  क्या  वह  उन  सभी  स्थानों

 का  दौरा  करेगा  जिनमें  ब्रिटिश  विद्योषज्ञों  का  मल  दल  गया  था

 यदि  तो  वह  किन  किन  स्थानों  में  नहीं
 कौर

 सरकार को  इस  शिष्ट  मंडल  का  अंतिम  प्रतिवेदन  कब  तक  मिलने  की  श्रद्धा  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 जी

 नहीं
 ।

 मंगलौर  कौर  भटकल  |

 १९५८  में  मैच  के  प्रीत  तक  ।

 fat  वासुदेवन  नायर  :  क्या  पहले  वाले  दल  ने  कुछ  विशिष्ट  सिफारिश  दी  थीं  या  बाद  में

 are  वाले  दल  ने  केवल  कुछ  सामान्य  जानकारी  दी  थी
 ?

 श्री राज  जो  afm  दल  aa  था  उसने  बाद  में  ot  वले

 सम्पूर्ण  दल  के  लिये  केवल  कुछ  अ्रांकड़े  ही  एकत्र  किये  इसी  काय॑  के  सिलसिले  में  अग्रिम दल  ने

 इन  सभी  स्थानों  का  दौरा  किया  था  ।

 नारायणन  कुट्टी  मेनन  :  सरकार  को  इस  अंतिम  दल  का  प्रतिवेदन  कब  तक  मिल
 जानें

 की  आशा है  ?

 श्री राज  बहादुर  म॑  बता  चुका  हूं  कि  १६४५८ तक

 छी  रामनाथन  चेट्टियार  तूतीकोरिन  को  छोड़  देने  के  क्या  कारण  ह
 ?

 जरी राज  बहादुर  :  मेरा  ख्याल  है  कि  एक  पत्रकार  सम्मेलन  में  इस  शिष्ट  मंडल ने  यह  बात

 स्पष्ट कर  दी  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  में  किसी  स्थान  विशेष  को  न  रखने  का  कोई
 बनीं

 नहों  था
 ।

 सभी  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  पुरे  आंकड़े  इस  शिष्ट  मण्डल  के  पास  हें  ale  इसीलिये इस  अवसर  पर
 जिन

 स्थानों
 पर  जाने  का  विचार  हू  उनमें  केवल  उन्हीं  स्थानों  को  शामिल  किया  गया  है  जिनके  सम्बन्ध  में

 शिष्ट  मण्डल  के  पास  पूरे  झांकने  नहीं  थे  या  जिनके  सम्बन्ध  में  वे  आगे  निरीक्षण  कर  मौजूदा

 झांकड़ों
 को

 सत्यापित
 करना  चाहते थे  ।

 शि  जोखिम
 श्रद्वा

 :
 क्या  यह  सच  नहीं है  कि  सरकार  कौर  शिष्ट  मण्डल  के  पिछले  श्रीराम

 दल  दोनों  की  राय  में  कारवार  को  सभी  दृष्टियों  से  सर्वाधिक  उ उपयुक्त  स्थान  माना  STAT
 है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री राज  |  इस  प्रदान का  उत्तर  देना  तो  इस  जांच  करने  वाले  शिष्ट  मण्डल  के

 fata  अथवा  उपपत्ति को  प्रभावित  करने  का  प्रयास करना  होगा

 भटकल  को  क्यों  छोड़  दिया  गया  है  ? श्री  लाचार  :

 राज  में  बता  चुका  हूं  कि  किसी  को  भी  छोड़ा  नहीं  गया  लेकिन  कुछ के  बारे

 में  उनके  पास  arses  नहीं थे  |

 पति  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :.  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  यह  कही  गया  है  कि  जिन  स्थानों

 को  छोड़  दिया  गया  है  उनमें  परदीप  भी  है  ।  इन  स्थानों  को  इस  दल  के  दौरे  तक  से  भी  क्यों  वंचित

 कर  दिया गया  है  ?

 tat  राज  यह  हो  सकता  हो  कि  कुछ  स्थानों पर  पोतनिर्माण  कारखाने  की

 स्थापना  करना  संभव  हो  या  उसकी  स्थापना करना  aaa  न  लेकिन  इस  शिष्ट  मंडल  को  एक

 ऐसे  स्थान  की  सिफारिश  करने  का  काम  सौंपा  गया  है  जो  सभी  बातों का  ध्यान  हुये  सभी

 दृष्टियों  से  सबसे  बरच्छा  gate  मेरे  ख्याल  से  हमें  इस  प्रश्न पर  उसके  प्रतिवेदन ate  सिफारिशों  की

 प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  |

 यमुना  |  की  गन्दी  बस्ती  को  हटाना

 rXo  थ्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दिल्‍ली  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  ने  दिल्‍ली  के  यमुना  बाजार  की  गन्दी  वस्ती

 को  हटाने  का  विचार  त्याग  दिया  कौर

 afs  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  :  जी  नहों

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 थी
 नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  जो  रिंग  रोड  बन  रही  है  वह  इन  लोगों  के

 न
 उठने  के  कारण  रुकी  हुई  है

 ?

 थ्री  करमाकर
 :  कई  लोग  ऐसे  हें  जो  वहां  से  नहीं  उठ  रहे  कौर  हम  सोच  रहे  हैं  कि

 उनके  उठाने  का  क्या  उपाय  किया  जाये  ।

 थी  नवल  प्रभाकर  :
 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  यमुना  बाजार  में  कितने  परिवार  रहते

 थे  भ्र ौर  कितनों  को  ्  उठाया है  ?

 श्री  कर मरकर  :  राज  तक  हमारे  पास  जो  संख्या  है  उसके  अनुसार  १५०  efaeter

 कील करी  we  झिलमिल  या  ताहरपुर  में  सब  को  मिला  कर  गई  हें  ।

 थ्री  wo  alo
 द्विवेदी

 :
 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  यमुना  स्लम  एरिया  के  जिन  लोगों  कों

 क़िला करी  शादी  स्थानों  में  बसाया  गया  उनके  लिये  पानी  श्रौर  डाक  इरादी  की  साधारण

 सुविधाओं  के  लिये  क्या
 किया  गया  है  ?

 at  कर मरकर  :
 डाक  की  सुविधाओं के  लिये  तों  डाक  मंत्री  से  पूछना  पानी

 vite  बिजली  ज  के  लिये  जो  कोशिश
 हो

 सकती  है  वह  की  जा  रही  है
 ।

 ह

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  शाहदरा  के  पास  झिलमिल  ताहरपुर  में

 जहां  इन  परिवारों
 को

 बसाया  गया  है  वहां  का  पानी  बहुत
 खराब  होने

 के
 कारण  बहुत से  लोग  फिर

 art  जगहों  को  वापिस  रहे  हैं
 ?

 att  कर मरक  :  जी  पिछले  हफ्ते  रिपोर्ट  आई  है  कि  वहां  का  पानी  कुछ  खराब  है

 और  उसके  बार  में  हम  सोच  रहे  हैं
 ।

 डाक-तार  फर्म  वारी

 प*  ११५२.  श्री  थिदवनाथ  रेड्डी  :  क्या  परिवहन  तथा  संधार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  के  उन  सभी  राजनीतिक  पीड़ितो ंके
 मामलों

 पर
 विचार

 कर  लिया  गया  है  जिन्हें  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पहले  देवा भक्तिपूर्ण  कार्यों  के  लिये
 बर्खास्त

 कर
 दिया

 गया था  ;

 क्या  उन  सभी  को  फिर  से  काम  पर  रख  लिया  गया  है  ;

 क्या  उनके  वेतन-क्रमों  में  परिवहन  किया  गया  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  श्रम्यावेदन  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 तथा  संवार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 राज  बहादुर  )
 :

 जी  उन  सभी

 के  मामलों  पर  जिन्होंने  फिर  से  काम  पर  रखे  जाने की  प्रार्थना की  थी  ।

 फिरसे  काम  पर  रखे  जाने  के  लिये  २४  व्यक्तियों  ने  भ्र जि यां  भेजी  थीं  जिनमें

 से  एक  को  घोषित  रियायतें  दिये  जाने  का  पात्र  समझा  गया  कौर  २३  वे  सामने फिर  से  नौकरी  देने

 का प्रस्ताव रखा  गया  ।  २०  नें  इन  नौकरियों  को  मंजूर कर  लिया  ३  ने  नहीं  किया ।

 उन  के  वेतन  क्रमों  में  परिवहन  नहीं  किये  गये  हें--यदि  किये भी  गये  हें  तो  यह  फेनेल

 उन  ही  हित  में  १६४७  वे  वेतन  arate  की  सिफारिशों  वे  प्राकार  पर  किये  गये  हैं  ।

 जी  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  विश्वनाथ रेड्डी
 :

 इन  देश  भक्तों को  काम  देने  में  क्या  फिर  से  नौकरी  देने  ae  बहाली में

 भेद  किया  गया है  कौर  यदि  हां  तो  यह  भेद  रखने  के  कया  कारण  हैं  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 यह  ठीक  है  कि  इन्हें  फिर  से  नौकरी  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 बहाल  नहीं  किया  गया  था
 ।

 इस  के  कारण  गृह-कार्य  मंत्रालय से  पूछे  जाने  चाहियें  ।  जहां तक

 पिछली  सेवा  की  निवृत्ति  स्थायीकरण
 at

 पदोन्नति  शादी  से

 सम्बन्धित
 अन्य  प्रश्नों  का  सम्बन्ध  उनके  साथ  कुछ  रियायत की  गयी  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :
 जिन  लोगों  को  फिर  से  नौकरी  दी  गयी  है  क्या  या  उनमें  से  कम  से

 कम
 कुछ

 को  इस  समय  केवल  इसी  आधार  पर  उससे  कम  वेतन  मिल  रहा  है  जो
 उन्हें  लगातार

 काम

 ast में
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 करते  रहने  की  स्थिति  में  मिलता  कि  स्वतंत्रता-प्राप्ति  के  बाद  से  उन  पदों  का  दर्जा घटा  दिया  गया

 राज  बहादुर
 :

 हो  सकता  है  कि  माननीय  सदस्य  के  घ्यान  में  जो  मामला  हो  उस  में  यह  बात

 ठीक  हो  लेकिन  श्राम  तौर  पर  यह  gare  कि  प्रथम  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें मान  कर  इन  पदों

 का  दर्जा  बढ़ा  देने  से  झर  साथ  ही  सेवा  काल  शादी  अन्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  रियायतें

 दे  दिये  जाने  के  कारण  उनका  लाभ  ही

 श्री  fro  ato  fag  :
 क्या  फिर  से  नौकरी  देने  के  कारण  उनकी  नौकरी  का  टूटा  नहीं

 क्योंकि  यदि  उन्हें  बहाल  किया  जाता  तो  उनकी  नौकरी  का  क्रम  चलता  रहता  कौर  उन्हें

 वह  कुछ  सुविधायें  मिलती  रहतीं जो
 wa  उन्हें  नहीं  मिल  पा  रही

 हैं  ?

 श्री  राज  बहादुर  निष्कर्ष ठीक  है  कि  पुनः  नौकरी  देने  की  भ्रपेक्षा यदि  उन्हें  बहाल

 कर  लिया  जाता  तो  उन्हें  रिक  सुविधायें  कौर  लाभ  प्राप्त  होते  |

 श्री  fro  ato  fag
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  अन्य  कई  मामलों  में  जिनमें  राजनीतिक  पीड़ितों

 के  प्रति  इस  प्रकार का  व्यवहार  किया  गया  था  वहां  उनके  साथ  weal  व्यवहार  किया  गया  है  कम  सें

 कम  राज्यों  में  तो  इन्हें  फिर से  नौकरी  देने  के  बजाये  बहाल  किया गया  है  |

 श्री  राज  बहादुर :  में  यह  जानकारी  स्वीकार  करता  हू ं।

 श्री भवत  दर्शन  :
 इन  कमंचारियों  को  राजनीतिक  पीड़ित करार  दे  दिया

 गया
 है

 ।

 इसलिये  क्या  गवर्नमेंट  इस  सुझाव  पर  विचार  कर  रही  या  कि  कम  से  कम  उन  दिनों की

 सेवा  मान  ली  जिन  दिनों  का  वेतन  उनको  नहीं  मिला  है  ताकि  उनकी  सीनियौरिटी  में

 बाधा न  पड़े  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 जहां  तक  पिछली  सर्विस  की  गणना  का  सम्बन्ध  सीनियौरिटी  aria

 का  सम्बन्ध  इन  प्रश्नों  पर  कुछ  कंसेशन  दिया  गया  जोकि  उन  के  अनु कल है

 श्री ब०  स०  उनके  निवृत्ति-वेतन का  हिसाब  लगाते  समय  क्या  उनकी  पुरी  नौकरी

 की  अवधि जोड़ ली जायेगी जोड़  ली  जायेगी  भ्रौर  उन्हें केवल  फिर  से  काम  पर  रखे  गये  कर्मचारी  मात्र  नहीं  समझा

 1  श्री  राज  में  बता  चुका  हू ंकि  सरकार  ने  पिछली  नौकरी

 छुट्टियों  इरादी  के  बारे में  समय  समय  पर  रियायतें ate  पिछली  नौकरी  की  यणना  का  तोपों

 यह  है  कि  निवृत्ति-वेतन  के  लिये भी  पिछली  नौकरी की  गणना  की  जायेगी ।

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  कया
 ऐसा  किसी  मामले  की  ae  सरकार  का  ध्यान  किया

 गया है  जिसमें  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  हो  शौर यदि  तो  क्या  उसके  सम्बन्ध में  कोई  कायें  वाही

 की  गई  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 मुझे  बताया
 गया  हैकि  इस  समय  एक  भी  श्रम्यावेदन  विचाराधीन

 नहीं है  ।
 नटि गल

 मल  अंग्रेजी  में
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 Tait  तिम्मय्या
 :  नौकरी  से  अलग  किये

 गये
 इन  देशभक्तों

 की  नियुक्तियों  के
 बारे

 में
 क्या  कोई

 समान  नीति  इन
 मामलों

 के

 :
 सम्बन्ध में  अलग  अ्रलग  म  तलियों  में  भिन्न  नीतियां  चलती

 राज  बहादुर  :  जी
 नीति  गह-कार्यों  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  है  झौर हम हम

 उसकी  हिदायतों  का  पालन  करते हैँ  ।

 दमदम  को
 हवाई-प्रिया

 ee 8  श्री  बीरेन
 क्या

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 विश्व  के  वायु-मार्गों  पर  १९६६०  से  जिन  तेज  चलने  वाले  भेंट  विमानों  का
 आवागमन

 होने  वाला  है  उनके  दमदम  दे  हवाई  अड्डे  के  कम  से  कम  एक  रन  वे  को  लम्बा  करने

 धौर  उसके  आधुनिकीकरण की  ' योजनायें इस  समय  किस  स्थिति  में  हें  ;  भ्र

 अन्तर्राष्ट्रीय  waite  संगठन  के
 प्रमाप

 के
 अ्रनुसार

 रन  वे  को  दे  ३००

 मीटर  लम्बा  बनाया  जायेगा
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  (  श्री  राज  बहादुर  )  शौर

 जेट  विमानों  के  लिये  दमदम  के  हवाई  अड्डे  पर  एक  रन  वे  को  rE RO  तक  लम्बा  बना  लेने  का  प्रशन

 अभी  विचाराधीन है  ।

 श्री  alta  रय  :  इस  बात  को  घ्यान  में  रखते  हुए कि  वहां  काम  करने  वाली  १७  अन्तर्राष्ट्रीय

 एयर  लाइनों  में  से  जिनमें  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  भी  शामिल  कम  से  कम  १९६०  में  जेट

 विमानों  का  उपयोग  करने
 क्या  सरकार

 १६६०
 तक  कम  से  कम  एक  रन  वे

 को
 अ्रन्तर्राष्ट्रीय

 असैनिक उड्डयन  संगठन
 थे  प्रमाप के  श्रतुसार  लम्बा  बनाने  के  प्रद  न  पर  विचार  करेगी

 ?

 श्री राज  बहादुर  :  इ  ससे  पूर्व  कि  tart  उत्तर  क्रो  जहां  तक  इस  प्रश्न  विशेष  का

 सम्बन्ध है  हो  सकता  है  कि  शुरू  हमें  भेंट  विमानों  जिनका  area  प्रारम्भिक  अवस्था  में

 केवल  सीमित  संख्या  में  रुकने  ate  ar  विनियमन  करना  पढ़े

 श्री
 बीरेन  राय  :  इस  बात

 को  घ्यान में  रखते  हुए  कि  पांच  जिनमें  हमारा

 एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  भी  कामिल  है

 माननीय सदस्य  तक॑  कर  रहे  |  यह  तो  केवल तक॑  की  बात  है
 ।  माननीय

 सदस्य  तो  कारण-बता रहे  हें

 विग  बीरन

 राय

 मेरा  प्रश्न यह  यदि  दमदम के  gars  aga  भ्रन्ते राष्ट्रीय  वायु

 से  हटा  दिया  गया

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  येह  तो  नहीं कहा  ।

 श्री  राज  बहादुर :  में  ने  यह
 तो

 नहीं  कहा  कि  दमदम  को  हटा  दिया  जायेगा ।  मैं  ने  कहा

 था
 कि

 यह  मामला  विचाराधीन  रन  वे
 को

 अपेक्षित  लम्बाई  तक  विकसित  करने
 का  कार्य  क्रम

 हमारे  पास  मौजूद  वित्त  पर  आश्रित  है ग  i Se  Cee  ine  ep  een  coos ere

 मूल  भंत्रेजी'में म
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 श्री  जोखिम  आल्वा  :
 क्या

 सरकार
 के  पास  ऐसी  कोई  योजना  है  जिसके  दवारा  वह

 कलकत्ता
 दिल्‍ली  के  हवाई  को  एक  ही

 समान  प्रतिमान  श्रत्तर्राष्ट्रीय

 भ्र सैनिक  उड्डयन  संगठन  के  प्रमाण  तक  ले  a  ?

 श्री  राज  बहादुर  :
 जहां  तक॑  अन्य  किस्मों के  विमानों  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  सैनिक  seat

 संगठन  के
 प्रमाप  का  सम्बन्ध  मेरे  ख्याल  से  वैसे  हवाई  अड्डे  मौजूद  ही  हैं  ।  लेकिन  यह  प्रश्न  जेट

 विमानों
 का  है

 ।  हम  खुद इस  बात  को  बहुत  पसंद  करेंगे  कि  हमारे  सभी  हवाई
 ae  विमानों

 सम्बन्धी  wits  उड्डयन  संगठन  के  प्रमाप  के  अनुसार  हो  जाये ं।

 यमुना
 न

 जल-विद्युत  परियोजना

 किस  mo  बनर्जी  :

 1११४७.  थी  तंगामणि :

 |  श्री  सरजू
 पिंड

 क्या  सिचाई  कौर  विघुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यमुना  जल-विद्या  परियोजना  का  कार्य  योजना  आयोग  के  कहने से  बन्द  कर

 गया है  ;

 यदि  तो  क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता  मांगी है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  परियोजना  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  सहायता  दी  जा  रही

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  स०  का०  पाटिल )
 :  यमुना  जल  विद्युत  योजना

 दो

 भागों  में  है--प्रथम १  भ्र ौर  प्रकट  प्रक्रम  १  का  काय॑  तो  बन्द  कर  दिया  गया है  प्रक्रम

 २  का  काय aa करने  का  निश्चय  हुजरा

 ate  उत्तर  प्रदेश  सरकार ने  चालू  वर्ष  में इस  योजना  १)  के  लिये

 योजना  आयोग  से  ६८  लाख  रुपयों  की  सहायता  मांगी थी  ।  यह  राशि  मंजूर  नहीं  की  गयी
 क्यों

 कि  सिचाई  कौर  विद्युत  परियोजनाओं  संबंधी  मंत्रणा  समिति  ने  इस  योजना  का  water  नहीं

 किया था  ।

 शो  स०  स०  बनर्जी  :  क्या  इस  परियोजना  शिलान्यास  प्रधान  मंत्री  ने  १६४१  में  किया

 था
 इसके  पूरे  होने  में  इस  भ्र साधारण विलम्ब  के  क्या  कारण हैं  ?

 श्री स०  का०  जहां  तक  परियोजना संख्या  २  का  सम्बन्ध उसके  बारे
 में  कुछ

 कठिनाइयां
 हैं  क्योंकि  कुछ  धार्मिक जल  स्यान  जलमग्न हो

 जायेंगे
 ।  स्वाभाविक ही  यह  एक

 ऐसा  मसला  है  जिस  में  समय  लगेगा  |

 शनी  fro  mo
 क्या  यह  सच  है  कि

 केन्द्रीय
 सरकार  के  सिंचाई  विभाग  ने  उत्तर  प्रदेश

 सरकार से  यह  कहा  था  कि  उनकी  परियोजना  पर  विचार  नहीं  किया  जायेगा  ae

 पुरी  परियोजना  पंजाब  की  मार्फत  तैयार  करायें
 ?

 क्या  यह  ठीक  है  ?
 ————

 अंग्रेजी  में
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 श्री स०  का०
 पाटिल

 :  यह  नही ंहै
 कि  योजना

 किस  सरकार  ने  बनायी
 लेकिन

 जहां  तक  संख्या  १  का  सम्बन्ध  है  ,  काम  बन्द  कर  दिया  गया  यह  प्रशन  प्रक्रम १  सनौर

 प्रक्रम  २  दोनों  के  बारे  इसे  खतम  ही  कर  देना  है  क्योंकि  यदि  दूसरी  प्रावस्था का  कार्य

 प्रारम्भ किया  जायेंगी  पहली  बिल्कुल  इब  जायेगी  |

 श्री  fro  ato  Tag  में  दूसरी  परियोजना  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  et  यह  नहीं  है  कि  परियोजना  किसने  तैयार  की थी  ।  में  जिन

 कठिनाइयों  का  जिक्र  कर  चुका हं  उनकी  वजह से  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  त्यागी  :
 क्या

 दूसरी  परियोजना  के  फलस्वरूप साहब  का  पवित्र सिख  धार्मिक

 स्थान  लगभग  २५०  फट  तक  जलमग्न हो  जायेगा  ?

 पश्तो स०  का०  पाटिल  :  यह  सच  है  लेकिन  में  निश्चित  रूप से  यह  नहीं  बता  सकता  कितने

 फट  जलमग्न  होगा  ।

 श्री  त्यागो  :  देहरादून  जिले  श्र  हिमाचल  प्रदेश  की  कुल  कितनी  कृषि  भूमि
 जलमग्न

 होगी
 ?

 शि  स०
 का०  पाटिल  :  यह  बात  हमें  सर्वेक्षण  पूरा  होने  के  बाद

 मालूम  होगी ।  कभी  इसके
 बारे  में  मुझे  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 गो सदन

 ११६०.  श्री  मोहन  स्वरूप  :  क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 देश  भर  में  राज्यवार गोसदनों  की  संख्या  कितनी है  ;

 उन  गोसदनों  में  कुल  ह  पु
 कौर

 सरकार  उन  पर  प्रति  वर्ष  कितना  व्यय  करती  है
 ?

 कृषि  उपमंत्री  मो  ०  वें
 ०  से

 सभा  की  टेबिल  पर  एक  विवरण

 रख  दिया  गया
 परिशिष्ट

 ४,  अनुबंध  संख्या  ४२]

 श्री  मोहन  स्वरूप  :  में  यह  जानना  चाहता  थी  कि  क्या  इन  गोसदनों
 में  जो  पशु  बीमार  हैं

 कौर  बेकार  हैँ  उनकी  वास्तव  में  सेवा  हो  रही  है
 ?

 शिया  महोदय
 :  इस  आरोप का  क्या  अभिप्राय है  ?  ये  गो सदन इन  च्  की

 के  लिये
 ~  च्े

 गय  हैं  ।  बीमार  पशु  की  ्रोरघ्यान  देना
 लेकिन

 माननीय  सदस्य

 यह  क्यों पूछ  रहे  कि
 क्या

 यह  सच  है
 अथवा

 क्या  उनकी
 श्रविलम्ब  सेवा  की  जा

 रही
 है  !

 में
 एसे  प्रश्नों  की  अनुमति  नहीं  दूंगा

 ।
 क्या  गोसदन

 की
 स्थापना  का  उद्देश्य  पशतूनों

 को

 हत्या  करना  ह

 + ci -*  यु रेख नाथ  दिये दी  :  वह  जानना  चाहते
 थे

 कि  क्या  कुछ  कायें
 जा

 रहा

 क
 है  ।

 a  श

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 toe  महोदय  :  कितने  बीमार  कितने  पशतूनों  की  सेवा  की  गई  है  ah  कितने मर  गये

 प्रदान  का  यह  maa  प्रतीत  होता

 शी  हुरेग्द्रमाथ  द्विवेदी  :  वह  वास्तविक तथ्य  चाहते  हैं  ।

 महोदय  :  हटाया  उनकी  देखभाल  की  ला  रही  हैਂ  प्रदान वह  मंत्री

 को  यह  war  स्वीकार्य है  ।

 जी  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  यथार्थ प्रदान  यह  है  कि

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कई  बार  माननीय  सदस्य  उत्साह प्रदान  पूछ  बैठते  हैं  कौर  सरकार

 की  आलोचना  करते  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  नही ंहै  परन्तु  आलोचना  का  समुचित  ढंग  होना

 चाहिय े।  प्रत्येक  प्रदान की  लेकर  आरोपों  की  बौछार  करना  सही  नहीं  यदि  गो  सदनों में

 की  देख  भाल  नहीं  की  तो  फिर  उनका  उद्देश्य ही  क्या  सभा को  art  राय

 जानने  के  लिये  बाध्य  करने  का  यह  समुचित  अवसर  नहीं  है  ।  केवल  प्रदान  पूछिये ak  उसका  उत्तर

 मांग  लीजिये  ।  कितने  बीमार  कितनों  की  सेवा  की  जा  रही  है  या  कितने मर  गये  हैं  शादी  wer

 पूछे  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  मोहन  स्वरूप  :  मेरा  अभिप्राय
 यह  था  कि  क्या  उद्देश्य  की  यथार्थ  प्रति  हो  रही  है

 नहीं  ।

 महोदय  :  उद्देश्य  की  पूर्ति  हो  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  क्या  कहेंगे  ।

 fat ०  ato  द्विवेदी  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  गो  सदनों  के  लिये  सेवा  अधिकारियों

 के  लिये  कितनी  धन  राशि  सरकार  ने  प्रति  वर्ष  मकरंद  की  है
 ?

 fait  मो०  वें
 ०  कुप्पा  :  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना की  अवधि  में  ६०  गो  सदन  स्थापित

 करने  की  योजना है  इसके  वास्ते  इस  साल  में  ६  लाख  रुपया दिया  ware

 रामेश्वर  टांटिया  :  क्या  दूध  सम्भरण की  मात्रा  में  वृद्धि हुई  है  ?

 मो०  ०  कुष्णा  :  जी  नहीं  ।  हम  अनुत्पादक  बेकार पुत्रो  को  संभालते हैं  ।

 मृत्यु  की  सम्भावना  वाले  पशु  ही  गो  सदनों
 में

 जाते  हैं  प्रौढ़  इन  पशतूनों  से  उसी  समय  तक  दूध  निकाला

 जा  सकता  है  जब  तक  वे  इस  स्थिति  में.हों  ।  हम  इन  यह  को  दोहने  के  लिये  गो  सदनों  में  नहीं ले

 जाते  हैं  ।

 सण्ड्य्राडोह  वर्कशाप

 *PLER  श्री सूरज  पिण्ड  क्या  रेलवे  मंत्री  २८  eur  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ४७७

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मण्ड्याडीह  रेलवे  जी  के  लिये  जो  Yo  एकड़  भूमि  ली  जा  रही  है  उसका  कितने

 किसान  परिवारों  पर  प्रभाव  पड़ेगा

 क्या  उसे  के  किसानों  ने  यह  अभ्यावेदन  किया है  कि  भूमि  न  ली  जाये

 क्या  उन्होंने  कोई  अन्य  भूमि  लिये  जाने  के  बारे
 में  सुझाव

 f  है  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाह गवाही  की  ?

 wast  में
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 रेलवे  उपमंत्री  (st  शाहनवाज़  :  यह  मालूम  नहीं  है  कि  जमीन  लेने  से  कितने

 किसान  परिवारों  पर  असर  पड़ेगा  ।  लेकिन  जिन  लोगों  के
 नाम  में  यह  जमीन  है  a  इसे  लेने

 के  लिये  जिनको
 नोटिस

 दिये  गये  हैं  उनकी
 तादाद  ५७८ है

 जी  हां

 कारखाना  कहां  बनाया  इसके  सभी  पहलुओं  पर
 विचार  करने के  बाद  यह

 फैसला  किया  गया  कि  कारखाना  मं  ड्झ्ाडींह  के  पास  बनाना  चाहिये  ।  इस  काम  के  लिये  जितनी

 जमीन  की  जरूरत है  उसका  ज्यादातर  हिस्सा  लिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  पांडे  :  किसानों  के  डेपुटेशन  की  तरफ  से  जिस  दूसरी  जमीन  को  लेने  का  सुझाव

 दिया  गया  उस  जमीन  को  लेने  में  सरकार  को  क्या  झ्रापत्ति  है  ?

 श्री  दाहनवाज् खां
 :

 कोई  बड़ा  कारखाना  लगाने  के  लिये  हमें  इंजीनियर  अर  माहिरीन  की

 राय  पर  चलना  पड़ता  न  कि  किसानों  की  राय पर  ।

 श्री  सरजू  पांडे
 :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  जिस  जमीन  को
 लेने  के  लिये  किसानों  की

 तरफ

 से  सुझाव दिया  गया  उस  पर  इंजीनियरों  को  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  चूंकि  ag  जमीन

 किसी  बहुत  बड़े  आ्रादमी  की  है  site  उत्तर  प्रदेश  के
 किसी  मिनिस्टर

 को  उस  पर  आपत्ति

 इस  लिये  वह  नहीं  ली  गई
 ?

 श्रिया  महोदय
 :  माननीय सदस्य  तक  कर  रहे  वह  इस  बात  के  कारण  बता  रहे  हैं  कि

 जमीन  क्यों  नहीं  ली  जानी  चाहिय े|

 राजा  महेद्र  प्रताप
 :

 यह  है
 कि

 चूंकि  इस  तरफ  बहुत  जमीन  ली  जा  रही
 में  पूछना

 चाहता हूं  कि  क्या  श्राप  इस  बात  का  इन्तजाम  कर  रह ेहैं  कि  पेश्तर इस  के  कि  लोगों से  जमीन

 ली
 उन

 को  कोई  कौर  जमीन  दे  दी
 जाय

 ।  मगर  ऐसा  किया
 तो

 कोई  हर्ज  नहीं

 फिर  चाहे  जितनी  जमीन  ली  जाये  a  जो  जमीन  ले  रहे  क्या  उन  लोगों  को  किसी

 और  जगह  जमीन  देने  का  इन्तजाम  कर  दिया गया  है  या  नही ं?

 महोदय
 :

 इतना  श्रार्ग्युमेंट  क्यों  ?

 श्री  दाहनवाज़ खां  :  जमीन  जो  ली  जाती  वह  प्रान्तीय  सरकार  के  जरिये  एक्वायर की

 जाती है  शौर  उस  के  मुआवजे  में  लोगों  को  जमीन  मिलती है  या  यह  तो  प्रान्तीय  सरकार

 ही  फैसला  कर  सकती है

 मुकेरियां  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  पुल

 1*११६३.  श्री  दलजीत  सिंह  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 सरकार

 को
 जालन्धर-पठानकोट

 रेलवे  मार्ग  पर  मुकेरियां  रेलवे  स्टेशन
 के

 समीप
 tad

 पुल  निर्माण  करने  के  बारे  में  अ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुआ है  ;

 यदि  तो
 सरकार  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  करने का

 विचार  रखती है  ?

 हां  । उपमंत्री  शाहनवाज़

 mor  ७०
 मूल
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 रेलवे  ने  प्रयोगात्मक रूप  से  मुकेरियां  के  निकट  w¥/23-UC. a  पर  एक  मार्ग

 बनाने  का  निर्णय किया  है  ।  मार्ग  की  साइज के  बारे  में  प्रभी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्री  दलजीत  सिह
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मुकेरियां  ware  मंडी  का wart  वर्षा में  रेलवे

 लाइन  से
 पानी  अवरुद्ध होने  के  कारण  हर  नष्ट  हो  जाता

 att  Treat
 खां  :  पिछले  अक्तूबर  में  श्री  संस  सदस्य ने  हमें  बताया  था

 कि

 उस  क्षेत्र  में  पानी  इकट्ठा  होने  से  कुछ अनाज  खराब  हो  गया  है  ।  रेलवे  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही

 कर  रही है  शहर  अरब  हमने  रेलवे  लाइन  के  नीचे एक  मार्ग  बनाने  का  निर्णय  कर  लिया है  |

 श्री  हेम  राज  :  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा ?

 fait  शाहनवाज़ वा  मेरा  विचार है  कि  यह  शीघ्र  ही  पूरा  हो  जायेंगी  ।

 ब्द्दायुत्र  को  बाढ़  के  लिये  बृहद  योजना
 '

 1*११६७.  श्री  हेम  बहुधा
 :  कया  सिचाई  कौर  विद्युत मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ब्रह्मपुत्र नदी  की  बाढ़  का  सामना  करने  के  लिये  कोई  aes  योजना  बनाई  गई

 है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  कार्य में  प्रभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 सिचाई  फिर  विद्युत  मंत्री  स०  चव्हाण  :  झ्र  wafers  जानकारी

 देने  विवरण  लोक  सभा के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध

 संख्या  v3]

 fat  हेम  बुरा
 :

 विवरण  से  प्रकट  होता  है  कि  राज्य  सरकार  ने  थोड़ी  wafer  के  उपायों  के

 सम्बन्ध में  एक  योजना  प्रस्तुत  क्या  इस  लघुकालीन  योजना  में  ब्रह्मपुत्र  के  तट  पर  डाइक

 का
 निर्माण  ate  निम्न  स्तर  के  मौजूदा  डाइकों  के  नवीकरण  की

 योजना
 का  प्रस्ताव है  ?

 भद
 श्री  स०  का०  पाटिल  : अल्पकालीन  उपाय  विचाराधीन  इस  सम्बन्ध में  पुरा  प्रस्ताव

 मुझे  नहीं  मिला है  में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  डाइक  इसमें  सम्मिलित  हैं  ।

 श्री  हेम  बुरा
 :

 विवरण  से  मालूम  होता  है  कि  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  इस  कार्य  के

 लिये  टेक्नीकल  सहायता  प्रदान कर  रहा  है  ।  कया  प्रयोग  ने  श्रीराम  की  नदियों  का  सर्वेक्षण  किया

 है  दौर  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 महोदय :  ग्रासिम  की
 सब  नदियों

 का  सर्वेक्षण  ?

 श्री  हेम  बरुध्ा : जी,  हा ं।

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  पहले  तो  राज्य  सरकार  योजना  की  रूपरेखा  तैयार  करेगी  और

 उसके  बाद  यह  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्‌  आयोग  के  पास  जायेंगी
 ।

 दीर्घकालीन  और

 अल्पकालीन  दोनों  योजनाओं  की  राज्य  सरकार  जांच  कर  रही है  ।  जेब  उन  की  जांच  पुरी हो

 जायेगी  तो  फिर  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्‌  ग्रा योग  के  समक्ष  यह  करायेगा
 ।

 ee  ee  a  ———

 पाल  aap  मं
 2Master  Plan.
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 श्री  हेम  बुझा  :

 भूमि  महोदय  :  माननीय  सदस्य  सामान्य प्रदान  पूछ  रहे  हैं

 tot  हेम  went :  यह  एक  विशिष्ट sea  श्रीमान
 ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय ahs  के  garter

 बाढ़-नियन्त्रण कार्य  के  लिये  को  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई

 ११,८६,००,०००  रुपये  ।  हमने  इस  विषय  की  कौर  पर्याप्त  ध्यान fat  स०  का०  पाटिल

 दिया है
 |  wage  नदी  आयोग  इसका  अध्ययन कर  रहा  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  झालू  के  बीज

 १६८.  थी  पद्  देव  :  क्या  वाद्य  तथ  ।  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 हिमाचल प्रदेश  में  इस  वर्ष  कितना  चालू का  बीज  बिना  बिका  पड़ा  है

 इसके  न  बिकने  के  क्या  prey  हैं  ;

 किसानों  को  इससे  कितनी  हानि  हुई  है  ;  ak

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 कृषि  उपमंत्री  मो०  वें०  से  की  टेबिल  पर  एक  विवरण

 रख दिया गया  है  ।  परिदिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४४]

 श्री
 पद्म

 देव
 :  खुराक की  कमी  की  वर्तमान  भझ्रवस्था  के  होते  इस  समय  बरफ के गिरने के  गिरने

 से  वहां पर  जो  तकरीबन  तीस  हजार  बोरी  चालू की  सड़  उन  के  उठाने  के  सम्बन्ध में

 क्या  सरकार  कुछ  विचार  कर  रही  है
 ?

 fat  मो०  वें  ०  कृष्णप्पा  :  हिमाचल  प्रदेश  में  जितना  शाल  बिना  बिके रह  गया  है  हम  उसके

 निबटारे
 में  शीघ्रता  करनें  के  लिये  कार्यवाही  कर  रहे  हम  पश्चिमी  बंगाल  तथा  अरन्य

 उपभोक्ता  राज्यों  से  सम्पर्क  स्थापित  कर  रह ेहैं  कि  वे  इन  areal  को  उठा  लें  ।  रेलवे  मंत्रालय  से

 भी  शीघ्र  वैगन  सम्भरण  करने  के  लिये  कहा

 श्री
 पद्य

 देव
 :  अगर  इस  का  प्रबन्ध  नहीं  होता  तो  कया  सरकार  इन  सारी  प्रॉडक्ट्स  को  किसी

 कोल्ड-स्टोरेज में  रखने  का  प्रबन्ध  करेगी  ?

 श्री  मो०  do  कृष्ण प्पा  :  कोल्ड-स्टोरेज तो  हिमाचल  प्रदेश  में  नहीं है  ।  वहां  पर  बजे  गिरती

 इसे  लिये  वहां  पर  नैचुरल  कोल्ड-स्टोरेज  इसलिये  इन को  नीचे  ला  कर  क्रलकत्ता  में  रखना

 पड़गा |

 श्री  त्यागी  :  क्या  सरकार  रेलवे  में  भाडे  की  दर  कम  करनें  का  विचार  कर  रही  है  ।  कालका

 से  शिमला  पर  लागू  होने  भाड़े  की  दर  अरन्य  स्थानों  से  ३००  गना  अ्रधघिक है  ।

 श्री  मो०  कृष्णा  यह  प्रश्न  रेलवे  मंत्रालय  से  पूछा  जा  सकता  है
 |

 pat  त्यागी
 :  क्या  खाद्य  मंत्रालय  ने  रेलवे  मंत्रालय  से  ara  विशेष  रूप  से  भाड़ा

 कम

 oe
 करने

 के  लिये  कहा  |

 ताकि
 में  और  aT  था  ah

 ?

 faa  sist  3

 2Potato  Seeds.



 १६  ZeyXy  मौखिक  Bee

 poem  are  के  निर्यात  में  करने  के  लिये  कया  खाद्य  मंत्रालय  ने  यह  उपाय

 भी  अपनाया है  ?

 श्री  मो ०  बहु  कृष्ण प्पा  :  जी  नहीं  मुझे  पूर्व  सुचना  चाहिये  ।

 ची  स०  चं०  सामन्त :  क्या  माननीय  मंत्री  को  परिश्रमी  बंगाल  के  बीज  प्रयोक्ताशों  की

 झोर से  इस  श्राव्य  का
 श्रम्यावेदन

 प्राप्त  हुमा  है  कि  बीज  के  श्रालू  बाजार  में  ्य  में  जितना  समय

 लगता है  वह  रंगन  से  बीज  लानें  से  भी  अधिक है  ?

 att  मो०  इं
 कृष्ण प्पा

 :
 वे  बीज  के  लिये  चालू  रंगून  से  मंगवाना  चाहते  थे  ।  हमने  मामले  की

 जांच  की  कौर  यह  महसूस  किया  गया  कि  विदेशी  मुद्रा  की  कठिन  स्थिति  को  देखते  हुए  यही  बेहतर  है

 कि  जहां  तक  सम्भव  देशी  ८  का  ही  प्रयोग  किया  जाये  ।

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 :

 हमने  विशेषज्ञो ंसे  परार्मश  किया  था  कौर

 हमें  यह  बताया गया  कि  oat  बंगाल  के  चालू  के  बीज  के  व्यापारियों  की  यह  दलील सच  नहीं

 भारतीय चालू  का  बीज  बर्मा  की  भांति  ही  बरच्छा है  ।

 श्रीमती इला
 पालचौघरी

 :  इस  तथ्य  पर  विचार  करते  हुए  कि  परिश्रमी  बंगाल में  are
 लगाने का  मौसम  दिवाली के  ्  बीत  जाता  है  यह  चालू  पश्चिमी  बंगाल  भेजा

 जा  रहा है  क्या  इसे  शी तोषित  स्थान  में  रखने  की  व्यवस्था है  ताकि  इसे  उपयोगी  ढंग  से  बोया

 जा  सक े?

 ay
 श्री  मो०  Fo  कृष्ण प्पा  :

 बीज  बोने  की  मौसम  के  न्  भेजे  गये  चालू  उपभोग  के  लिये

 @  |

 रेलों  में  तीसरी  श्रेणी के
 यात्रियों  की  सुविधा  सम्बन्धी  समिति

 +

 att
 दी०  चल  फार्मा

 १९  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :

 कया  रेलवे  मंत्री  तृतीय  श्रेणी  के
 यात्रियों

 की  सुविधा  सम्बन्धी  समिति  के  बारे  में  १७

 १९५७  के  तारांकित seq  संख्या  «५१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार को  समिति  की  रिपोर्ट  wa  मिल  गई  है  ;

 यदि  तो  सरकार ने  कितनी  सिफारिशें  क्रियान्वित  कर  दी  हैं  ;  कौर

 अभी  कितनी  क्रियान्वित करना  दोष  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  (att  शाहनवाज़  at

 श्र  समिति  ने  १४  मुख्य  सिफारिशें की  हैं  ।  ats  ने  इन्हें  स्वीकृत  कर  लिया

 a  उनकी  क्रियान्विति  के  लियें  रेलवे  को  mae
 दे

 दिये  हैं
 ।

 ला
 श्री  ब०  स०

 ae

 :  इन  में
 सामान्य  सिफारिशों

 कितनी  हैं  ?

 ह

 ७  में
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 tex

 paren  प्रदान  का  घण्टा
 बीत

 गया  है  ।

 1  सिंचाई धौर  विद्युत  मंत्री  स०  का
 ०

 :  तारांकित  प्रदान  संख्या ११६७  के

 प्रदान के  उत्तर  में  में  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अ्रन्तर्गत  श्रावंटन  ११  करोड़ रुपये  बताये  थे  |  किन्तु

 सही  रकम  ७
 करोड़  रुपये  हूँ  ।  में  चाहता  हू ंकि  इसे  संशोधित कर  लिया  जाय े|

 अ्रल्पसूचना  भ्र ौर  उत्तर

 लखनऊ  मेल  में  चोरी

 ford  सुचना  प्रदान  संख्या  ५,  श्रीमती  इला  पाल चौ धरी
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  २३  QE Yo HY Wa Hl की  रात  को  ३०  डाउन  लखनऊ  मेल  में

 महिला ग्र ों  के  रिजवें  कम्पार्टमेंट  में  अकेली  दिल्‍ली  से  लखनऊ  की  यात्रा  करते  हुए  एक  अमरीकी  महिला

 के  पास  से  रुपया  तथा  न्य  सामान  लूट  लिया  गया  प्रौढ़  उसकी  बुरी  तरह  पिटाई की  गई  वह

 घायल  हो  गई  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उपरोक्त  महिला  ने  उत्तर  रेलवे  के  कपूरपुर  रेलवे  स्टेशन
 पर  रेलवे  अधिकारियों  से  इस  घटना  की  शिकायत  की  थी  ;

 यदि  तो  इस  विषय  में  प्रभी  तक  की  कार्यवाही का  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 गदेली  यात्रा  करनें  वाली  महिलाओं  की  सुरक्षा  के  लिये  सरकार  भविष्य  में

 कायंवाही  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 ि थ् 1रेलवे  उपमंत्री  (art  शाहनवाज  at)  हां  ।

 महिला  यात्री  ने  पर  कोई  रिपोर्ट  नहीं  की  ।  वहां  गाड़ी  नहीं  ठहरती  है  ।  उन्होंने

 रेलवे  पुलिस  से  रस  बात  की
 रिपोर्ट

 की  थी  ।

 भारतीय दण्ड  संहिता  की  धारा  1&5  के  भ्रन्तगंत  मुकदमा  रज  कर  लिया  गया  है  शौर

 गवर्नमेंट  रेलवे  पुलिस  मुरादाबाद इसकी  जांच  कर  रही  है  ।

 रेलगाड़ियों  में  यात्रा  करने  वाली  सभी  महिला  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  लिये  रेलवे

 मंत्रालय के  सामर्थ्थानुकूल  केन्द्रीय  सरकार ने
 निम्न

 कार्यवाही  पहले  ही  कर  दी  है  :

 (१)  सभी
 प्रमुख  रेलगाड़ियों  पर  महिलाओं  के  लिये एक  पृथक  कम्पार्मेंट  ford

 किया  जाता  है  ।

 (२)  फर्स्ट  कलास  रेलवे  कम्पार्टमेंट  के  सभी  भीतरी  दरवाजों  पर  सुरक्षा  पटखनी  लगा

 दी  गई  हें  ।

 (३)  लोहे की बार  प्रो  लंच  की  सहायता  से  शटर  सुरक्षित बना  दिये गये  हैं

 (४)  प्रत्येक  कम्पार्टमेंट में  खतरे  की  जंजीर  लगा  दी  गई  है  ।

 (५)  सभी  ठहरने के  स्टेशनों  पर
 गाड

 शौर  कंडक्टर  निगरानी  रखते  हैं
 ।

 ध्

 केन  (९)
 महत्वपूर्ण  गाड़ियों  की  रक्षा  के  लिये

 रात  को  पुलिस  गाड  तैनात  रहते  हैं

 |

 1  मूल  dash में
 ‘Safety  Latches.
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 यह  :  विधि  ate  व्यवस्था  सम्बन्धी  समस्या  है  जो  राज्य  सरकार  के  अन्तर्गत जाती  है

 श्र  रेलवे  मंत्रालय  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  कर  सकता  है  |

 श्रीमती इला  पालवौबरी  so  प्रगट  कम्पार्टमेंट में  बैठे  हुए  मुसाफिर ने  भी  इस  बात
 की

 पुष्टि  की  कि  वह  डाकू  या  लुटेरा  गाड़ी  से  बाहर  नहीं  कूदा  था
 ।  श्र  फिर  उक्त  महिला  के  यह  कहने  पर

 कि  वह  अपराधी को को  पहचानने  का  प्रयत्न  कर  सकती  गाड़ी  में  उसे  ढूंढ़ने  की  कोशिका  कयों  की

 गई  ?

 शाहनवाज  खां
 :

 जब  महिला  यात्री  ने  पुलिस  में  इस  मामले  की
 रिपोर्ट

 की  थी
 उसी

 समय

 उसे  तलाश करने  का  प्रयत्न किया  गया  था  किन्तु  वे  उसे  नहीं  ढूंढ  सके
 ।

 Tait  सिहासन  सिंह
 :

 क्या  उस  महिला  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  बताया  है  कि  वह  आदमी

 कम्पाटमट में  किस  प्रकार  घुसा  था
 ?

 शाहनवाज खां  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  एक  दरवाजा  खुला रह  गया  था  अन्दर

 से  चिटखनी  बन्द  नहीं  की  गई  थी  ।  महिला  यात्री  के  बयान  के  वह  इस  भ्रम  में  रह  गईं  थीं

 कि  उनके  पति  महोदय  जो  उन्हें  स्टेशन  पर  बिदा  करने  उस  दरवाजे  की  चटखनी  बन्द  कर

 दी  थी  जो  खुला  रह  गया  था  ।

 श्री स०  ato  दिवेंदर :  वह  चटखनी  कसे  बन्द  कर  सकते  थे  ?

 श्री  सिहासन  fag  :  पति  महोदय  बाहर  से  ऐसा  किस  प्रकार कर  सकते  हैं  ?

 गव्य  महोदय
 :

 महिला  की  यही  धारणा  थी  ।

 सुशीला  नायर  :  माननीय मंत्री  ने  कहा  है  कि  प्रमुख  गाड़ियों  में  जनाने  डिब्बे लगाये

 जाते हूँ  ।  वे  प्रमुख  गाड़ियां कौन  कौन  सी  हैं  शर  क्या  माननीय  मंत्री  प्रत्येक  गाड़ी  में  जनाने  डिब्बे

 की  व्यवस्था  का  आदेश  देंगे  ।  बहुत  सी  गाड़ियों  में  जनाने  डिब्बों  के  प्रभाव  में  महिलाओं  को  बड़ी

 सुविधा का  सामना  करना  पड़ता  है  |

 च्रिष्यक्ष  महोदय  :
 हम  एक  बनीं  से  दूसरे  प्रश्न  पर  जा  रहे  हैं  ।

 पावंती  कृष्णन  :  हाल ही  में  चलती  गाड़ियों  में  लूटमार  की  घटनाएं बढ़  गई  ह

 इस  प्रकार  की  शिकायतें  मिली  हैं  कि  चटखनियां  बेकार हैं  तथा  डाकू  उन्हें बाहर  से  खोल लेत  हैं  |

 इस  तथ्य  को  दृष्टिगत  करते हुए  क्या  मंत्रालय  ने  इस  विषय  में  कोई  कायंवाही  करने पर  विचार

 किया है  ?

 शाहनवाज़  खां
 :

 हम  केवल  महिला  यात्रियों  के  लिये  ही  नहीं  परन्तु  सब  यात्रियों  के  लिये

 सुरक्षा  सम्बन्धी  प्रत्येक  कार्यवाही  कर  रहेगें
 ।

 महिला  यात्रियों  पर  आक्रमण  की  घटनाएं  भी  हुईं  ह

 arc  अनेक
 स्थितियों

 में  तो  मालूम  gers
 कि

 ये  लुटेरे  बर्थ  के  नीचे  छपे  रहते  ह  प्रौढ़  रात्रि  को  बाहर

 पावती  कृष्णन  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 महोदय
 :

 उन्होंने  sara  है
 कि  प्रत्येक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 अंग्रेजी  में
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 इला  पाल  चौधरी  :  इस  बात  पर  ध्यान  देते  हुए  कि  उपरोक्त  महिला  यात्री ने

 जब  जंजीर  खेंचने  का  प्रयास  किया  था  या  जंजीर  खींचने  का  विचार  किया  अथवा  उसकी  कौर  केवल

 देखा  तो  उन्हें  बुरी  तरह  पीटा  गया  तब  क्या  यह  संभव  नहीं  होगा  कि  महिला  कम्पार्टमेंट में  जंजीर

 सीट  के  निकट हो  ताकि  सफलतापूर्वक खींची  जा  सके  ?

 शाहनवाज  खां
 :

 खतरे  की  जंजीर  सुविधाजनक  स्थान पर  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति

 उसका  प्रयोग  करना  चाहे  तो  वर्तमान  स्थिति  में  सफलतापूर्वक  ऐसा  किया  जा  सकता

 fait  जोखिम  आल्वा  :  क्या  सरकार  को  उन  मामलों  की
 जानकारी  जिनकी  रिपोर्ट

 पुलिस में  नहीं
 की  जाती  जब  मुसाफिरों  की  छेड़  छाड़  की  जाती  है  भ्रमणा  उन्हें  लूट  लिया  जाता

 है  कौर  वे  यात्री  पुलिस  तक
 जाने

 में  घबराते हें  क्योंकि  उन्हें  दूर  की  यात्रा  करना  है
 ।

 यदि  वे  पुलिस

 तक  जाकर  रिपोर्ट  करेंगे  तो  उन्हें  सुविधा  का  सामना  करना  पड़ेगा  |  क्या  सरकार ने  उस  प्रकार

 की  स्थितियों  का  ध्यान  रखते  हुए  अभियोजकों  को  अविलम्बनीय  कायंवाही करने  के  लिये  कहा  है

 ताकि  यात्रियों  के  बयान  भ्र विलम्ब रिकार्ड  किये जा  सकें  ?

 श्री  शाहनवाज खां  :  हमें इस  प्रकार  के  मामलों  की  जानकारी  नहीं है  ।

 कुमारी मो०  बेदकुमारी  :
 कया

 दूर  की  यात्रा  वाल  महिला  यात्रियों
 के  लिये  गाड़ियों  में

 महिला  कंडक्टरों  को  रखने  का  कोई  विचार  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  हम  सुरक्षा दे  प्रदान  से  सुविधा  की  बात  पर  रहे  हैं

 श्री  शाहनवाज  खां  :  adam  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव नहीं

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 खाद्यान्नों  की  कीमतें

 शनी  श्रीनारायण  दास  :

 ‘att
 राजा  रमण  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  ay  कृपा  करेंगे  जिसमें

 विभिन्न  राज्यों
 की  प्रमुख  मण्डियों

 में  खाद्यान्नों  की  कीमतें  ate  खुर्दा  कीमतें
 दी

 गई  हों  कौर  यह
 बतायेंगे  कि  :

 अत्यावश्यक  वस्तु  विधेयक  के  ग्रीन  दी  गई  शक्तियों  के  अन्तर्गत  केन्द्र  अथवा  विभिन्न

 राज्यों  द्वारा  कितना  अनाज  प्राप्त किया  गया  है  ;  श्र

 वर्ष  में  विभिन्न  राज्यों  को  सम्मिलित  खाद्यान्न  की  कुल
 कितनी  मात्रा है  पौर  किस

 सीमा
 तक  उनकी  मांग  पूरी  हुई  है

 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 ०

 प्र०  :
 कुछ  प्रमुख  केन्द्रों  में  खाद्यान्न  के  मौजूदा

 थोक

 भाव  बताने  वाला  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  दिखाये  afcfarez  ४,  अनुबन्ध

 संख्या
 ४५] व



 १६  geuy  लिखित  उत्तर  VK े

 wears
 वरु  तु  अधिनियम  केन्द्रीय

 कौर  राज्य  सरकारों  ढारा  अभी  तक
 लगभग  ८३,०००  टन  खाद्यान्न अजन  किया  गया  है  |

 राज्यों  की  युक्तिसंगत  मांग  पुरी  करने  के  लिये  नवम्बर  के  ora  तक  विभिन्न  राज्यों  को

 लगभग  २७,४२,०००  टन  खाद्यान्न  सम्मलित  किया  गया  था  ।

 गुना-उपजने  रेल  सम्पर्क

 1*११२८.  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  गुना-उज्जैन रेल  सम्पर्क  के

 बारे  में

 २४  १९५७ की  घण्टे  की  चर्चा के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गुना-उज्जैन  रेल  सम्पकं  के  बारे  में  यातायात  तथा  इंजीनियरिंग  सर्वेक्षण

 प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गये  हैं  रेलवे  बोर्ड  ने  उनका  परीक्षण कर  लिया  है

 यदि  तो  क्या  क्या  निर्णय किये  गये  कौर
 प

 क्या  उक्त  रेल  सम्पकं  के  बारे  में  कोई  प्राक्कलन  तैयार  किये  गये  हैं  ?

 राव  उपमंत्री  शाहनवाज  :
 प्रतिवेदन  अभी  प्राप्त हुए  हैं  ।  प्रभी  इसका

 परीक्षण  किया  जायेंगा  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हां  ।

 पौ तुंदी  केरल

 1११३४.  श्री  ई०  इयाचरण  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत्‌  बह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  चित्तौर  तालुक  में  पौंतुदी  योजना  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  सम्मिलित करने  की  सिफारिश  की  at

 यदि  तो  इस  योजना  को  क्या  प्राथमिकता दी  गई  है  ?

 कौर  विद्युत  मंत्री  स०  ato  :
 हां

 ।

 इस  विषय  का  योजना  प्रयोग  परीक्षण  कर  रहा  है
 ।

 दिल्‍ली  में  भूमिਂ  की  स्थितिਂ

 1*₹  १३४५.  श्री  च् ह्डा  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  नगरपालिका ने  Q4  rPeuy  को  सव  सम्मत्ति  से  एक  संकल्प

 पारित  किया  था
 कि

 जिस  में  सरकार  से  दिल्ल  में  भूमि
 1.0

 की  स्थिति  को  समाप्त  करने
 का

 अ्रबुरोध  किया  गया

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या  विचार  किया  ak

 (7)  क्या  सरकार  दिल्‍ली  नगरपालिका  ate  दिल्‍ली  विकास  अस्थायी  प्राधिकार के  बीच  नये

 can सिरे  से  शक्ति  वितरण  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 SPithundi  Scheme  Kerala.
 TAT aਂ  अंग्रेजी  में

 *NJo  man’s  Landਂ  Situation.
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 स्वास्थ्य  मंत्री  (sit  हां  ।

 इस  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिये  दिल्‍ली  विकास
 )

 प्राधिकार  ने  भारत

 कार के  भ्रनुमोदन  कौर  दिल्‍ली  नयरपालिका  के  परामर्श  से  एक  अधिसूचना  जारी
 की  है  जिस  में  दल्ली

 नगरपालिका को  २४  १९४७ में  नगरपालिका के  क्षेत्राधिकार  में  खाने  वाले

 क्षेत्रों में  निर्माण  योजनायें  स्वीकृत  कराने  का  अधि  कार  प्रदान  किया  गया  है  ।

 नहीं  ॥

 सलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  लिये  झ्र मरी की  सहायता

 श्री  श्री  सि०  सहगल क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम के  उन्मूलन  कार्यक्रम
 में  परिणत  करने

 की  भारतीय  योजना  में  ९ # ह  सहायता  प्रदान

 उन्मूलन  कार्यक्रम में  प्रभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  प्रौढ़

 क्या  मलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  की  दिशा  में  सरकार  कोई  ग्रोवर  कार्यवाही  करने  का

 विचार  रखती  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  हां  ।

 भारत  सरकार ने  उन्मूलन  कार्यक्रम  १  १९५८ से  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय

 किया है  राज्य  सरकारों  को  भारत  सरकार  के  निर्णय  की  जानकारी  दे  दी  गई  है  ।  टेक्नीकल

 सहकारिता  प्रशासन  ौर  भारत  सरकार  द्वारा  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ।  इस  के

 ares तीन  वर्षों  में  भारत को  350.0  लाख
 ४०

 हजार  डालर  की  सहायता  दी  जायेगी

 नहीं  ।

 खाद्यान्नों  का  निर्यात

 1*११३८.  श्री  रघुनाथ  सिह  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस

 समय  कितने  राज्यों  न्» प्रपन  क्षेत्रों  से  खाद्यान्नों के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  रखा है  ?

 तथा  कृषि
 मंत्री  अ०  प्र०  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  |  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४६]

 सामुदायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेना  खण्डों  में  लघु  बचत  आन्दोलन *

 1११३९.  पंडित  हवा  ना०  हिकारी  :  क्या  सामुदायिक  fame  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे कि

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  में  लघु  बचत  आन्दोलन

 को  गहन  बनाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  उन  कार्यवाहियों  का  ब्यौरा  है  झ्र  उन  के  क्या  क्या  परिणाम

 निकले  हैं
 ?

 नक  <r
 मिल  न |  SUA

 7Small  Savings  Drive.
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 सामुदायिक  विश्वास  मंत्री  qo  Fo  :  हां  ।

 राज्य  सरकारों  से  यह  कहा  गया  है  कि  प्रत्येक  जिले  के  कम  से  कम  एक  खण्ड  में  लघु  बचत

 भ्रान्दोलन  प्रारम्भ किया  जाये  कौर  गहन  आन्दोलन के  अत्याधिक विकास  खण्डों  में  चार

 अग्रिम  परियोजनायें  प्रारम्भ  की  जायें
 ।

 इस  के  भ्र ति रिक्त  लघु  बचत
 आन्दोलन

 का  प्रचार  करने  के

 लिये  सेवा  खण्डों के  कर्मचारी  जिन  में  ग्राम  सेवक  भी  सम्मिलित  राष्ट्रीय बचत  का  कांम  कर  रहे

 राज्यों को  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  लघु  बचत  को प्रोत्साहन देने  के  लिये  खण्ड  परामर्श

 समिति  की  एक  उपसमिति  बनाई  कौर  बचत  विस्तार  पदाधिकारी  ही  जिस  का  सचिव  हो

 अभी  तक  परिणामों  की  तुलनात्मक  जांच  नहीं  की  गयी  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  परिवहन  की  समस्या

 प  ११४०.  श्री  mo  सि०  परमार  :
 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि ६

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  राजकीय  परिवहन  प्राधिकार  द्वारा  प्रत्येक  स्थान  य

 यात्रा
 के

 लिये  ८
 रूपये  art  प्रति  मील  के  हिसाब  से  किराया  लिया  जाता  परन्तु

 जब

 सिविल  जिले  के  सरहन  नामक  स्थान  पर  वह  माड़ा  बढ़ा  कर  gy  रुपये  प्रति  मोल कर  दिया  गया

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  लोग  aa  उपरोक्त  दर  से  गाड़ियां किराये  पर  लेने  में  बड़ी

 कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  उस  के  परिणामस्वरूप  विकास  कार्यों  में  बड़ी  बाधा  पड़  रही

 ait

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  कया  कार्यवाही  की  गयी

 परिवहन  तथा  संचार  में  राज  बहादुर  )  :
 माननीय  सदस्य

 ने  जिस  ८  रुपये  २  कराने  की  राशि  का  उल्लेख  किया  है  वह  राशि  प्रति  मील  भाड़े  की  नहीं  है  ।  हिमाचल

 प्रदेश का  राजकीय परिवहन  प्राधिकार  सन्‌  re  ५५से  ३  मील  तक  की  स्थानीय  यात्रा  के  लिये  ८:

 रुपये  २  भराने  ले  रहा  गौर इस  दर  में  जरा  भी  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  तीन  मील  से  safe  दूरी के  लिये

 भाड़ा
 हिमाचल

 प्रदेश  सरकारी  परिवहन  द्वारा  निर्धारित  भाड़ादरों  की  अनुसूची  के  ग्रनुसार  ही  लिया

 जाता  ट्
 Q  ।

 अर  aka  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 मणिपुर  में  ढोर-गणना

 1११४१.  श्री  ले०  wal  सिह  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 मनीपुर  में  हौर-गणना  के  लिये  १९५७-५८  में  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई

 यह काम  किन  किन  लोगों  को  सौंपा  गया  द्
 ह  .  और

 उन  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  कितना
 कितना  पारिश्रमिक  दिया  जाता है  ?

 wast  में
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 tare  तथा  कृषि  मंत्री  ६." हू *  20,000  रुपये  ।

 सब  डिवीजनल  अफसरों  को  भ्रमों  सब  डिवीजन  के  गणना  अ्रधिकारी  के  रूप  में

 नियुक्त  कर  दिया  गया  है
 ।

 गणना  सम्बन्धी  वास्तविक  कार्य  को  चलाने  के  लिये  सरकारी  कर्मचारियों

 जैसे  कि  स्कूलों के  ग्राम  क्षेत्र  सहायकों  शादी  को  ही  गणकों  तथा  श्रधघीक्षकों
 के  रूप

 में  नियोजित किया  गया  है  ।  वे  लोग  अपने  कार्य  के  अतिरिक्त  इस  कार्य  को  भी  करेंगे  ।

 प्रत्येक
 गणक  के  लिये

 गणना
 कार्य  के  लिये  १०  रुपये  का  मानदेय  मंजूर  किया  गया  है  ।

 नई  दिल्‍ली  के  डाकघर  में  चोरी

 1११४३.  श्री  तंगा मणि :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ६  १९५७ को  नई  दिल्‍ली  के  गोल  पोस्ट  ग्रामीण  से
 ८०००

 क्यों  की  चोरी  हो  गई  थी  ;

 इस  के  सम्बन्ध  में  की  गई  खोज  का  क्या  परिणाम  निकला  कौर

 सरकार  डाक  कर्मचारियों के  अ्रतिरिक्त  सुरक्षा  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  कया  कया

 वाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  at  ।

 इस  सम्बन्ध  में  पुलिस  तथा  विभाग  द्वारा  जांच  art  तक  जारी  है  ।

 अभी तक  की  गयी
 जांच  से  तो  यह  प्रकट  होता  है  कि  सुरक्षा  सम्बन्धी  प्रबन्धों में  जरा  भी

 त्रुटि  नहीं  है  ।

 अन्  प्रदेश  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिये  वृहद  योजनाਂ

 1*₹१४५.  श्री  बलराम  कृष्णा  :
 क्या  सिचाई  wie  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि  :

 arava  प्रदेश  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लियें  कोई  हद  योजना  प्रारम्भ  करने  की  कोई

 यदि  हां  हो  उस  के  लिपे  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 wie र विद्यत्‌  मंत्री  स०  का०  :  शर  ग्रान्ट्स  प्रदेश की  सरकार

 से
 यह  प्रार्थना  की  गई  है  कि  वह  एक  योजना  तैयार  क

 '
 ।  वह  योजना  aa  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 जहां  तक  दी
 जाने  वाली  राशि  का  सम्बन्ध  बाढ़  कार्यों  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के

 ag  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अ्रधीन  राज्य  सरकार  के  लिये  ३  करोड़  पये  की  राशि  निर्धारित की

 गयी है  ।

 Ta की  फसल

 "११४६.  थी  जाघव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 ित्याय्त a

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  हदीसे  ी  जाब  की भूमि गन्ने
 की  फसल  के  लिये

 उपयुक्त  नहीं  है
 ;

 नाभा  oo  TT एएए

 मूल  odie में
 |!

 *Master  Plan.
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 यदि  तो  उस  क्षेत्र  में
 सीस  यी
 नाल  चा  फसल  काश्तकारों के  लिये  भ्रधघिक  लाभकारी

 सिद्ध हो  सकती

 गत  दो  वर्षों  में  उपरोक्त  प्रान्तों  में  गन्ने  की  फसल  की  कितनी  औसत  कटाई  हुई
 थ

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  तऋ ०  प्र०
 नहीं  ।

 यह  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  काश्तकार  बीज  बोते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हैं

 कि  ऐसी

 कौन  सी
 फसल  है  जो

 कि

 सब  से  श्रमिक  लाभकारी  सिद्ध
 हो  सके  ।

 (7)  राज्य  rexyus  PEXYR—XY

 एकड़  टन  )  एकड़

 उत्तर  प्रदेश  80.5  2.0

 बिहार  9.9  १०

 पजाब  १२.३  ११.०

 चम्बल  घाटी  जल  विद्युत  परियोजना

 1*११४८.  थी
 आसर

 :
 कया  सिचाई

 घौर
 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  सरकारों
 में

 चम्बल  घाटी  जल-वि  a

 परियोजना  पर  किये  जाने  वाले  खर्च  में  उनके  अंशों  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  है  ;

 भर

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है

 शौर  विद्युत  मंत्री  स०  का०  :  are  इस  मामले
 की

 जांच

 चम्बल  नियत्रंण  बोले  कर  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  बोड़ें  राजस्थान  सरकार  के  विचारों  की  प्रतीक्षा

 कर  रहा है  ।

 उड़ीसा  में  तार  को  लाइनें
 "

 1११५१.  श्री  संगीता  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ६  @eYo h के  उड़ीसा  में

 तार  की  लाइनों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  तारांकित  प्रश्न  संख्या  cea  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उसके  बाद  उड़ीसा  की  सरकार  तथा  वहां  की  जनता  ने  भारत  सरकार  से

 लाइनों  के  ट्रांसफर  के  लिये  प्रार्थना  की  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर )  हां  ।

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  प्रद्यासनीय  तथा  प्राविधिक  कारणों  से  विद्यमान  स्पिति
 को

 कायम रखा  जाय  |
 a  —___—$—  गाला

 मूल  अंग्रेजी  में

 sTelegraph  Lines

 302
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 पंजाब  में  फल  गवेषणा  केन्द्र

 1*११५३-  सरदार  इकबाल  सिह  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यंह  सच  है  कि  सरकार  पंजाब  में  फल  गवेषणा  केन्द्र  विकसित  करने  का  विचार

 रखती है  ;

 यदि  तो  उसके  ब्योरे क्या  हैं  ?

 तथा  कृषि  मंत्रो  मप्र  यह  | 4 है  है  कि  विभिन्न

 फलों के  बारे  में  गवेषणा  करने  के  लिये  पंजाब  के  निम्नलिखित  स्थानों  पर  तीन  उप-वेन्चर  स्थापित

 किये  जायें

 (१)  तथा  कट्टों  के  लिये  सिरसा  में  ।

 (२)  ars  तथा  खूबानी *  के  लिये  कंडाघाट  में  ।

 (३)  कट्टों के  बहादुर गढ़े  में  ।

 fara  हावड़ा-इसे  वितरण  से  सुरਂ

 १११४४.  श्री  मोहम्मद  इमाम
 :  क्या  सिचाई पौर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें ज्ञात  है  कि  PERS  ग्रोवर  2EUS HR के  बीच  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  शिमला  हाइड्रो

 इलैक्ट्रिक वर्क्स  के  विकास  के  लिये  मैसूर  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  दी  गई  कौर

 यदि  तो  मैसूर  सरकार  द्वारा  इस  राशि  का  कैसे  उपयोग  किया  गया  था
 ?

 सिचाई  शौर  वायु  मंत्री  सं०  का०  :  शि मंशा  हाइड्रो-इलैक्ट्रिक वर्क्स

 के  लिये  विशेष  रूप  से  तो  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गयी  परन्तु  PEYL—URA से  QRYR-UY

 तक मंजूरी प्राप्त  विद्युत  परियोजनाओं तथा  योजनाओं  के  लिये  मैसूर  सरकार  को  ३  करोड़
 रुपये

 के  ऋण  दिये  गये  थे  ।  शिमला  हाइड्रो-इलैक्ट्रिक  aad  योजना  भी  उन  योजनाओं  में  सम्मिलित

 थी  |

 हाइड्रो-इलैक्ट्रिक एक्सटेंशन  वर्क्स  के  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  पर  केवल  ७८,२१६

 रुपये  खर्चे  किये  गये  थे
 ।

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड

 ११५५.  श्री  घोषाल  :  कया  सामुदायिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  के  ६  ७  area  लोगों की  alae

 राय के  सम्बन्ध में  आंकड़े  एकत्रित  किये  झर

 यदि  तो  प्रेमी बंगाल  के  ऐसे  क्षेत्रों  की  रोस  राय  कया  है
 !

 सामुदायिक  विकास  मंत्री  go  कु०  :  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 होडल  प्रतिमान  तथा  दर  afafat’

 ११४८.  श्री  सुधार
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 होटलं  प्रतिमान तथा  दर
 समिति

 की  ait  तक  कितनी  बैठकें  हुई

 प्रंग्रेजी  में
 <Citrus.
 *8Shimsa  Hydro-electric  Work.  Mysore.

 °Peaches.  Plums,  8Apricot.

 **Hotel  Standards  and  Rate  Stucture  Committee.



 BRE १८  १९५७  लिखित  उत्तर

 तथा
 संचार मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज

 :  २५  |

 -  सुख-सुविधा  सम्बन्धी  निरीक्षकਂ

 S  श्री  राजेन्द्र सिह  :
 ११४५६.

 थ्रो  रामजी  वर्मा  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के
 सुख-सुविधा  सम्बन्धी  निरीक्षकों

 के
 स्थानों

 के  लिये  चुनाव हुए  तो  एक  वर्ष
 से  भी

 अधिक
 समय  व्यतीत  हो  गंया  है  परन्तु  उन  का  परिणाम

 अभी  तक  घोषित  नहीं  किया  गया  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  परिणाम  घोषित  करने  में  शी  जनता  करेगी
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  नौ  शाहनवाज  :  हां  ।

 क्योंकि  वे  स्थान  Jo-8 8-2E XY  से  समाप्त  कर  दियें  गये  हैं  1

 परिवार  alataa

 1*₹१६१.  श्री कालिका सिंह
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्न  राज्यों
 से  कितने  प्रशिक्षणाधथियों  ने  बम्बई  के  परिवार  आयोजन  ofararor  तथा  गवेषणा  केन्द्र  के  प्रशिक्षण

 कोसे  में  भाग  लिया  था  ?

 गु स्वास्थ्य  मंत्री  कर मर फर )
 :

 लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में
 अपेक्षित  जानकारी दी  गई  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४७]

 रेलवे  ate  में  केन्द्रीय  विभाग

 1११६४.
 Sat  नरदेव  स्नातक

 :

 श्री  रा०  स०  तिवारी  :

 रेलवे  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 क्यों
 रेलवे

 बोर्ड  में  केन्द्रीय  अनुसन्धान  विभाग  खोला  गया

 यदि  तो
 यह  कब  से  कार्य  कर  रहा  है  कौर  इस  का  ब्यौरा  क्या

 इस  विभाग  के  निरीक्षकों  का  चुनाव  किस  प्रकार  किया  जाता है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :
 हां  ।

 P2-2-No FT TA AAT ST से  इस  समय  इंस  संगठन  में  एक  डिप्टी  डाइरेक्टर  FIT  १०  इंस्पेक्टर

 हें  ।

 इंस्पेक्टरों
 की  जगहों  पर  या  तो  ऐसे  रेल

 कर्मचारी
 रखे  जाते  हैं  जिन्हें  रेल-संचालन

 के
 मुख्तलिफ

 पहलुओं  का  काफी  तजुर्बा  हो  या  इन
 के

 लिए  राज्य  सरकारों  के  पुलिस  विभाग  से  मौजूं

 tra  प्रग्रेजी  में
 १  Amenities  Inspectors,
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 रेलवे  यात्री  सुविधायें

 *११६५.  श्री  Wo  दी०  मिश्र  :  क्या  राव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 रात्रि

 के  समय  प्रथम  श्रेणी  में  नीचे  की  बर्थ  रिजव॑करवानें  पर  कोई  प्रतिबन्ध

 लगाया गया

 यदि  तो  ये  प्रतिबन्ध  किस  प्रकार  के

 यदि  तो  क्या
 सम्बन्धित

 रेलवे
 अधिकारियों

 को  यह  भ्र धि कार है  कि  वे  जिसे  चाहें

 जो  सीट दे  wi

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  सदस्यों  को  जब  ऊपर  की  ay  लेने  के  लिये  बाध्य  किया

 जाता है  तो  उन्हें  बहुत  भ्र सुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  चाहे  उन्हों ने  कुछ  दिन  पहिले ही  क्यों  न

 सीट  fora  कराई  हो
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  की  Maly
 जी  नहीं X

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 जी
 नहीं

 ।

 श्राम  तौर  पर  जिस  तरतीब  में  श्रजियां  मिलती लती  हें  उसी  तरतीब  से  निचली  at  दी

 जाती  हें  लेकिन  कभी  कभी  ऐसा  नहीं  भी  होता  ।  जैसे उ  ब  परिवार  कें  लोग  एक  साथ  सफर  करते  है

 उन  की  अर्जियों पर  कभी-कभी या  जब  बूढ़े  या  बीमार  मुसाफिर  सफर  करते  तो  बाद  में  BAI

 निचले  ae  दे  दी  जाती  है  ।

 grat

 1*११६६.  श्री  बाली  रेडडी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  wea  जैसे कि  तथा  कपास  सम्बन्धी

 समितियों  के  समान  ही  एक  हल्दी  सम्बन्धी  समिति भी  स्थापित  करने  का  विचार रखती  ae

 क्या  औद्योगिक तथा  रासायनिक  प्रयोजनों  के  लिये  देश  में  हल्दी  के  उपयोग  को  बढ़ानें
 की

 सम्भावनाओं  की  खोज  करने  का  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  अ०  प्र०  :  काजू  तथा  जिन में  हल्दी भी

 सम्मिलित  के  सम्बन्ध में  सब  गवेषणा  कौर  विकास  कार्यों  के  समन्वय  तथा  मार्ग  प्रदर्शन  के  लिये

 केन्द्रीय  मसाला  तथा  काजू  समिति  स्थापित  की  जा  चुकी है
 ।

 शीघ्र  ही  हल्दी  की  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  एक  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  किया  जायेगा
 |

 इस  समय

 प्राप्त  जानकारी के  अ्रनुसार  लगभग €२  प्रतिशत
 देशीय  उत्पादन  का  घरेलू

 कार्यों  तथा  बीजों  के  रूप

 _  में  अयोग  किया  जा  रहा  है
 ।

 ee
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 नये  डाक-घरों  का  खोला  जाना

 थी  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १८  PEXR  के  तारांकित

 संख्या  2253 F के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गांवों  में  डाक  की  अधिक  सुविधायें प्रदान  करने  के  लिये  नये  डाक-घर  खोलने  की

 दातों  को  उदार  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  रादेश  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  area  की
 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी

 att

 इस  नयी  नीति  को  लागू  करने  के  फलस्वरूप  भारत  सरकार  पर  कितना

 वित्तीय भार  पड़ेगा  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  (*)  अत्याधिक  कार्य  दक्षता

 तथा
 मितव्ययता

 की  कार्यान्वित  करने  के  साथ  साथ  जनता  को  अतिरिक्त  सुविधायें  देने  के  प्रयोजन  से

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजाना-काल  में  डाक-सम्बन्धी  सुविधाओं के  मल  विस्तार  कार्य  का  पर् या लोचन

 करने के  विचार  से  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।

 श्र  प्रस्तुत काल  में  ये  wer  नहीं  उठते  हैं  ।

 १९५७  में  विभिन्न  राज्यों  में  क्षय
 रोग

 शादी  के  उन्मूलन के  लिए  नकद  कि

 1११७२.  श्री  विभूति  मिश्र  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सन्‌  gg  Yw=—_Vs  में  केन्द्रीय  सरकार  की  झोर  से  विभिन्न  राज्यों  में

 फीलपांव  तथा  कुष्ठ  रोग  alla  के  उन्मूलन  के  लिये  कोई  नकद  aaa  दिये  गये  और

 (a)  यदि  तो  अभी  तक  कितनी  राशि  दी  गई  है  कौर यह  सहायता किस  रीति  से  दी

 गई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (ait  कर मरकर )
 :  नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली में  कोंच  रक्षित  जल  परियोजना '

 1११७३.  डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 ()  क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  तथा  उस  के  ग्रास  पास  के  क्षेत्रों  को  बाढ़
 से  बचाने

 के  लिये

 रक्षित  जल-परियोजना  नामक  एक  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  वह  परियोजना कब  प्रारम्भ  की

 उन  की  कार्यान्वित  पर  कुल  कितना  खर्चे  जायेगा
 ?

 सिचाई  पौर  faa  मंत्री
 स०  का०  जी  परन्तु  इस  बारे  में

 जांच

 ey  जायेगी ।

 पौर  उत्पन्न  नहीं  होते

 |

 Tr  समा  क

 *tKonch  Reserve  Water  Project  in  Delhi.
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 रेलों  का  श्ान्घ्र  जोन

 1११७४.  थनी  बन०  स०  मूर्ति  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  म्रान्घ्र  प्रदेश  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि  रेलों  का  एक

 are  जोन  बना  दिया  श्र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज

 इस  सम्बन्ध में  राज्य  सरकार  से  पत्र-व्यवहार किया  जा  रहा  है  ।

 नदी  घाटी  परियोजनाओं  में  इस्पात  शौर  सी  मेंट

 के  स्थान  पर  प्रयोग  की  जाने  वाली  वस्तुएंਂ

 1११७४  श्री  झलन  सिंह  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 जथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  नदी-घाटी  परियोजनाओं  में  इस्पात  तथा  सीमेंट

 की  स्थानापन्न  वस्त्रों के  प्रयोग  केਂ  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है
 ?

 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  (att  स०  व्हा०  :  हीरा कुड  गोष्ठी  उप समितियों  की

 के  प्रयोग  में  बचतਂ  wie  के  स्थान  पर  चने  के  पलस्तर  तथा  चने के  पोजालोन के
 ”
 सम्बन्धी  प्रतिवेदनों  जिन  में  कि  नदी  घाटी  परियोजनाओ्रों की  कार्यान्वित में  इस्पात  तथा

 सीमेंट के  स्थान पर  अन्य  काप्रयोग  सम्बन्धी  सुझाव भी  सम्मिलत  सभी  राज्य  सरकारों

 तथा  नियंत्रण  बोर्डों  को  भे  ज  दिय  गये  हैं  ।  प्राप्त  सूचनाओं  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  वहां  पर  इस्पात  तथा

 सीमेंट के  स्थान  पर  स्थानापन्न  का  प्रयोग  करने  का  यथासम्भव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  लोक

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण जाता  है  जिसमें यह  बताया  गया  है
 कि  रिक  महत्वपूर्ण

 योजनाओं  में  इस  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  ।  परिशिष्ट  ४,  aaa  संख्या  ४८]

 बस  कौर  रेल  की

 1*११७६.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 €  १९५७  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  गोरखपुर  स्टेशन  से  ५१  मील

 की  दूरी पर  एक  लेवल  क्रासिंग  पर  एक  माल  गाड़ी  एक  बस  से  टकरा गई  जिस से  कि  दो  व्यक्ति मर

 गये  भ्र ौर ४०  से  अधिक  व्यक्ति  घायल  हो  और

 यदि  तो  उस  दुर्घटना  के  सम्बन्ध  में  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  सां  )  &  नवम्बर  eyo RT WM को  प्रात

 ८
 बज  १०  मिनट पर  जब  कि  ८३२  डाउन  मालगाड़ी  दुदामी  तथा  तम कुही  रोड  स्टेशनों के  बीच

 एक  खुले हुए  लेवल
 क्रासिंग  गेट  से  गुजर

 रही
 थी  तो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की

 बस
 नं

 ०  २१८४  इसके

 इंजन
 से  रखा टकराई  ।

 वह  बस  झपने  यात्रियों  सहित  दूर  जा  पड़ी  जिस  के  परिणामस्वरूप  २६  व्यक्ति

 घायल  हो  गये  जिन  में  से  तीन  व्यक्ति  हस्पताल  में  दाखिल  होने  के  उपरान्त मर  गये-दो  व्यक्ति  तम कुही
 सिविल  श्रीताल  एक  गोरखपुर सिविल  हस्पताल  में  ।  इंजन  के  ड्राइवर तथा  दो  फायर मैनों  को

 कछ  चोटें are  थीं
 का

 प्रंग्रेजी  में

 tutes  for  Ste tWtcs  1104  eel  and  Cement,
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 मानपुर  शौर  त्रिपुरा  में  कुष्ट  रोग  का  सर्वेक्षण

 TF Qo.  श्री  ले०  wat  fag  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  मनीपुर  तथा  त्रिपुरा  के  सभी  क्षेत्रों  में  कुष्ट  रोग  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  पुरा  हो  गया

 क्या  उन  सभी  क्षेत्रो ंके  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गये  हैं  जहां  यह  सर्वेक्षण  हो  चुका

 यदि  तो  क्या  उन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  नहीं  ।

 मनीपुर  के  केवल  थौबल  परियोजना  क्षेत्र  में  कुष्ट रोग  सम्बन्धी  सर्वेक्षण पूरा  हो  गया

 है  परन्तु  अभी तक  अन्तिम  प्रतिवेदन  प्राप्त नहीं  हुमा  है  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 परिवार  आयोजन  प्रशिक्षण  तथा  way  कन्द

 प*  ११७८.  थी  बलराम  Hora  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  राज्यों  में  यथासंभव  अधिक  से
 अधिक

 परिवार  आयोजन  प्रशिक्षण
 तथा

 गवेषणा  केद्र  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्थापना

 यदि  तो  इनके  लिये  कौन-कौन  सा  राज्य  चुना गया

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  कितने  केन्द्र  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (sit  कर मरकर )
 :  फिलहाल तो  प्रादेशिक  परिवार  आयोजन  प्रशिक्षण

 केन्द्र  स्थापित  करने  को  प्रस्थापना  है  ।

 दो  प्रशिक्षण  केन्द्र--एक  बम्बई  में  श्र  दुसरा  रामनगरम्‌
 में  पहलेसे ही  काम  कर  रहा  है  ।

 भारतीय  केन्सर  गवेषणा  केन्द्र  बम्बई
 के  गर्भावरोध  परीक्षण  यूनिट  तथा  अखिल

 भारतीय  स्वच्छता  तथा  लोक  स्वास्थ्य  में  गर्भावरोध  सम्बन्धी  गवेषणा  की  जा

 रही है  ।  जनांकिकीय शिक्षण  तथा  गवेषणा  में  तथा  दिल्‍ली  स्कूल  श्रॉफ  इकोनामिक्स के

 जनांकिकीय  केन्द्र  में  जनसंख्या  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  गवेषणा  की  जा  रही  है  ।

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  परिश्रमी बंगाल  में  प्रादेशिक

 प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 (7)  चुने
 हुए

 प्रत्येक  राज्य  में  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 गाजियाबाद-तुगलकाबाद  रेलवे  लाइन

 ११७९, थ्री थी  मोहन  स्वरूप  :
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  गाजियाबाद  से  तुगलकाबाद  तक  रेलवे  लाइन  बनाने  की  व्यवस्था

 की  जा  रही  कौर

 यदि  तो  यह  लाइन  कितनी  लम्बी  होगी  इस  पर  शभ्रनुमानतः  कितना  खर्च

 होगा  |

 मूल  was  में
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :

 चाहता  lean  भागे  धारण

 सर्वे  म

 करने  का  दिया  गया  है  ।

 तुगलकाबाद से  गाज़ियाबाद तक  इस  लाइन की  लम्बाई  १६.  ०८
 मील  होगी

 मोटे  तौर  पर  इसके  बनाने में  २  .  €७  करोड़  रुपये  बचें  का  है  जिसमें  यमुना पर  दूसरे  पुल

 की  लागत  भी  शामिल  है  |

 कपास

 1*११८०.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  at  कृपा

 करेंगे  कि  चालू  वर्ष  में  कितने  एकड़  भूमि  में  कपास  की  काइत  की  गई  थी  कौर  कपास

 का  वार्षिक  उत्पादन  कितना  था  ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  प्र्  प्र०  :  कपास  संबंधी  PEYWUS  के  are

 तीय  द्वितीय  प्राक्कलन के  are  भ्रनुमान है  कि  चालू  वर्ष  में  १६,२११  हज़ार  एकड़
 कमी

 में
 कपास

 की  काइत  की  गई  थी  ।  लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  प्रत्येक राज्य  में  कपास

 की
 कामत  के  क्षेत्र  से  संबंधित  जानकारी

 दी
 गई  है

 |  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४६]

 १९५८  के  मध्य  तक  ही  PEN O-N  के  लिए  कपास  के  क्षेत्र  तथा  उत्पादन  से  संबंधित

 भ्रान्ति  प्राक्कलन  प्राप्त  हो  सकेंगे  |

 रेलवे  साइडिंग

 1११८१. श्री ददारथ देव : क्या रेलवे श्री  ददारथ  देव  क्या  रेलवे  मंत्री  २४  geyy  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या

 Rw  तथा  ३  १९५७  के  अ्रतारांफित wet  संख्या  22Yoh sa H के  उत्तरों  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  त्रिपुरा  में  रेलवे  साइडिंग  की  व्यवस्था  करने  के  संबंध  में  भारत  तथा  पाकिस्तान

 के  प्रतिनिधियों
 द्वारा  यातायात तथा  इंजीनियरी  संबंधी  संयुक्त  सर्वेक्षण  का  कार्य  पूरा  कर  लिया

 गया है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़ खां  )
 :

 नहीं
 ।  १८  १९५७ को  ढाका में  हुए

 जिस

 भारत-पाकिस्तान  सम्मेलन  में  इस  सम्बन्ध  में  करार तय  पाया  था  उस  सम्मेलन  के  टिप्पणियों  की

 अभी  तक
 पाकिस्तान

 सरकार  द्वारा  पुष्टि  नहीं
 की

 गई  है  सनौर  इसी  लिये  अभी
 तक  सर्वेक्षण  कार्य

 प्रारम्भ  नहीं  किया  गया  है  ।

 बिजली  को  रेलगाड़ियां

 श्री  घोषाल  :
 TFG

 at  बि०  दास  गुप्त
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  प्पा  करेंगे  कि
 :

 कया  नवम्बर  ,  १९४७  के  प्रथम  सप्ताह में  हावड़ा  तथा  सेवड़ा फु लि के  बीच  बिजली

 की  रेलगाड़ियों के  चलाने  का  परीक्षण  किया  गया  कौर

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 १६  १८५७  लिखित  उत्तर  PACICE ¢

 )  क्या  बिजली  की  रेलगाड़ियों  तथा  सामान्य  रेलगाड़ियों  के  चलने  के  समय  कोई  प्र्याप्त

 अन्तर है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  तथा  नवम्बर  के  प्रथम  सप्ताह  में  हावड़ा

 तथा  सेवड़ाफुलि  के  बीच  बिजली  की  रेलगाड़ियों  के  चलाने  का  कोई  परीक्षण  नहीं  किया  गया  था  ।

 तथापि  १०-११-१९५७ को  ATT  से  कोननगर  के  सैक्शन  पर  कुछ  डिब्बों के  साथ  बिजली के  इंजनों

 का  aerator.  प्रारम्भ  किया  गया  था  १-१२-१९५७  से  हावड़ा  से  सेवड़ाफुलि  के  सैक्शन  पर  बिजली  के

 इंजनों  से  चलने  वाली  जो  चार  उपनगरीय  रेलगाड़ियां  चलाई  जा  रही  हें  उन  के  कारण  इस

 भाप  से  चलने  वाले  इंजनों  की  तुलना  में  प्रत्येक  यात्रा  में  ११  मिनट  की  बचत  द्वैती  है  ।

 रेलवे  लाइनों  तथा  पुलों  की  रक्षा

 1११८३.
 ofl

 दी०  चल  शर्मा

 श्री  कुमारन
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामवासियों की  सहायता  से  रेलवे  लाइनों  तथा  पुलों की  सुरक्षा  करने  से

 fad  योजना  को  aaa  रूप  दे  दिया  गया  AK

 यदि  तो  क्या  लोक-सभा पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखा  जायेगा  जिस

 की  क्रियान्विति  तथा  वित्तीय  परिणामों  के  संबंध  में  ब्यौरा  दिया  गया  हो
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  तथा  tad तथा  गृह-करायें  मंत्रालयों  ने

 मिल  कर  एक  योजना  तैयार  की  है  भर  इसे  त्रियान्विति के  लिये  राज्य  सरकारों तथा  रेलवे  प्रशासन

 को  भेज  दिया  गया  है  ।  अधिकांश राज्य  सरकारों  ने  अपने  जिलों  को  हिदायतें  जारी  की  हें  र  वहां

 स्थानीय  रेलवे  प्रशासनों  के  परामर्श  से  योजना  का  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  ब्यौरे  का  निर्णय

 होने पर  ही  वित्तीय  परिणाम  माल  म  हो  सकेंगे  ।

 राष्ट्रीय  जल  सम् भरण  तथा  स्वच्छता  योजनाके

 के  प्रस्तुत  उत्तर  प्रदेश  को  सहायता

 *
 av  श्री  भक्त  दीवान :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 राष्ट्रीय

 जल

 सम् भरण  तथा  स्वच्छता योजना  के  30.0  उत्तर  प्रदेश  को  अनुदानों के  रूप  में  चा  नू  वित्तीय  वर्ष  में

 कितनी  धन  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  peat  करने  का  विचार  है  तथा  ये  अनुदान  कितनी  योजनाओं

 के  लिये  स्वीकृत किये  गये

 स्वास्थ्य  मंत्रो  (=  करमरकर )  :  उत्तर  प्रदेश
 सरकार

 को  PEYV—UGA में  च्च्  देने  के
 लिये

 ७  लाख  रुपये  की  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ।  इस  राज्य की  प्रथम  प्रायोजना  से  कोई  योजनायें  दोष  नहीं

 बची  हें जल-सम्भरण  परिशोधित-द्यौचालयों के  १८०  सेटों  के  लिये  चार  नयी  यो  बनायें

 धीन  जो  ३५५  गांवों  में  लागू  होंगी  ।

 मूल  wait में



 लिखित  उतर  १६  ae

 चावल  तथा  घान

 ११८५.  श्री
 ब०  स०  मुर्ति  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  चावल  तथा  धान  का  कारोबार  करने  वाले  व्यापारियों  के  लिये  अनुज्ञापन प्रणाली

 लागू  करने  के  संबंध  में
 मद्रास

 सरकार  ने  केन्द्र  से  मंत्रणा  देने  के  लिये  कहा

 इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  आवश्यकता  क्या

 केन्द्र  वारा  क्या  मंत्रणा  दी  गई  है
 ?

 ara  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  से  धान  तथा  चावल  में  सट्टेबाजी

 के  व्यापार की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के
 लिये  मद्रास  सरकार  ने  बड़े  व्यापारियों के  अनुज्ञापन

 की  एक  प्रणाली  लागू  करने  के  सम्बन्ध में  28Uy H Waa के  nea  वस्तु  अधिनियम के  अधीन  एक

 झादेश  जारी  करने  का  प्रस्ताव किया
 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रारूप  पर

 विचार कर

 रही
 >  ।

 मालगाड़ी  दुर्घटना

 ११८६.  रघुनाथ  fag  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  यह  सच  है  १२  2EXG  को  एक  सवारी  गाड़ी  एक  माल

 x
 गाड़ी  से  कलकत्ता  काड  लाइन  के  झ्राऊटर  सिगनल  केबिन  क  पास  दमदम  से

 और
 लगभग

 ४
 मील

 की  दूरी  पर  टकरा गयी  जिस  के  फलस्वरूप  ड्राइवर  की  मृत्यु  हो

 यदि  तो  इस  दुर्घटना का  ब्यौरा क्या  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शहनवाज  :  श्र  P-L L-VEXO Bl Fag ATAT को  सुबह  लगभग

 ५  बज  कर  ५२  मिनट  जब  Zo  ए०  वाई०  ०७  झप  माल  गाड़ी  डानकुनि  कौर  वालीघाट के  बीच

 कलकत्ता  sett  केबिन  के  बाहरी  सिगनल  पर  खड़ी  तो  एस--१ १४५  लोकल  सवारी

 गाड़ी उस  के  पिछले  हिस्से से  टकरा  गयी  ।  इस  टक्कर की  वजह  से  माल  गाड़ी  का

 यान  चूर  चूर  हो  गया  |  माल  गाड़ी  के  गार्ड  को  गहरी  चोट  1.0  बाद  में  वह  META  में  मर  गया

 सवारी  गाड़ी  के  एक  फायर  मेन  एक  मुसाफिर  को  मामूली  चोटें  ।  ड्राइवर

 की  हालत  सुधर  रही  बाकी  लोग  ठीक  होने  पर  छोड़  दिये  गये  ।

 सरकारी  रेलवे  इंस्पेक्टर ने  इस  दुर्घटना  की  जांच  की  ।  हालांकि उन  की

 झा खिरी  रिपोर्ट  अभी  नहीं मिली  है  फिर भी  बारजी तौर  पर  वह  जिन  नतीजों  पर

 पहुंचे  हें  उन  से  मालूम  होता  है  कि  दुर्घटना  कुछ  कर्मचारियों  की  गलती  से

 हुई  ।

 परिवहन  सहकारी  समितियां

 1*११८७.  थ्रिल  wat  fag:  क्या  परिवहन  तथा
 संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 मनीपुर  में  aa  तक  कितनी  परिवहन  सहकारी  गर्मी  यां  तथा  अस्तित्व  योग्य  इकाइयों

 का  गठन  किया  गया  है  ;

 मिल  ast
 में



 १६  १९४५७  लिखित  उत्तर  VYVoy

 इन  में  से  कितनी  समितियों को  मानपुर  प्रदेश में  यात्री  सेवाशर्तों  के  लिये  मोटरें  चलाने

 की  झनुज्ञायें  प्रदान  की  गई  हैं  ;  कौर

 इन  सहकारी  समितियों
 की

 कितनी  मोटरों  को  प्रदेश  में  माल  ढोने  की  aa

 दी  गई  है
 !

 तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  (ait  राज  :  इस  समय

 पुर  में  तीन  सहकारी  समितियां  कृत्यकारी  हैं  ।

 दो  |

 तीन  ।

 परिवार  RTT  बोर्ड

 1*११८८.  श्री  बलराम  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परिवार  परिसीमन  तथा  स्वेच्छिक  आयोजित  पितृत्व  के  सम्बन्ध  में  ग्रामीण  जनता

 में  जानकारी  के  प्रचुर  प्रचार  पर  जोर  देने  के  लियें  क्या  परिवार  आयोजन  ats  की  शाखायें  खोलने

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाहियां  की  गई  हैं  ;  शौर

 इस  सम्बन्ध  में  PEKV-NS  में  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  कितनी  रकम  दी  गईं  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  नहीं  ।

 तथा  उपरोक्त  भाग  के  उत्तर को  देखते हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारत-नावें
 परियोजना

 1*  ११८९.  सरदार  इकबाल  सिह  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ११  VEX

 के  तारांकित प्रदान  संख्या  IR  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत-नार्वे  परियोजना  के  निमंत्रण  पर  डेनमाकं  का  जो  पतन  विशेषज्ञ  भारत

 ड्रा  है  क्या  उस  ने  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 tara  तथा  ety  wat  प्र०  (#)
 नहीं

 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विदेशी  पर्यटक

 RRR  थी  get
 :

 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 PEXE-YG  में  कितने  wen  भारत  at  ;

 कितने  पर्यटक  केवल  कार मीर  ही  गये
 ;

 मूल  अंग्रेजी



 Qwes  लिखित  उत्तर  १६  REX

 केवल  काइमीर  का  पर्यटन  करने  वाले  विदेशियों  में  किन-किन  देशों  के  कितने-कितने

 व्यक्ति थे

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  9k, \go¥  विदेशी

 पर्यटक  ।  इन  में  पाकिस्तान  से  आये  हुए  पिटक  शामिल  नहीं  हूँ  ।

 केवल  काइमीर  का  पर्यटन  करने  वाले  पर्यटकों  की  अलग  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सन्‌  PEXR  में  काइमीर  जाने  वाले  विदेशी  ray  की  कुल  संख्या  ७०२६  है  कौर  जनवरी  से

 PUG  तक  वहां  जाने  वाले  प्रेक्षकों  की  संख्या  ३९  ४५३  है  ।

 मांगी  गई  सूचना  प्रभी  प्राप्त  की  जा  रही  है
 ।

 उपलब्ध  होने  पर  प्रस्तुत  कर  दी
 जावेंगी  |

 टिकट  कलक्टरों  के  वेतन

 १६७४.  थी  विश्वनाथ  प्रसाद  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  हरिद्वार  स्टेशन  पर  पदावमोचक  टिकट  कलक्टरों

 को  समय  पर  अपना  वेतन  नहीं  मिलता  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  विभन्न  wean  में  विभिन्न  स्टेशनों

 नियुक्त  किये  गये  नये  टिकट  कलक्टरों  उदाहरणार्थ  मुरादाबाद  तथा  लखनऊ  डिवीजन

 उन  की  प्रशिक्षण  अवधि  की  वृत्तिका  की  राशि  भी  नहीं दी  गई  है  ;  sik

 यदि  तो  इस  का  कारण  क्या  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  नहीं  ।  हरिद्वार  स्टेशन पर  पदावमोचक

 टिकट  कलक्टरों  को  समय  i  SUITE BIA  वेतन  मिल  रहा  है  ।  तथापि  तथा  १९५७

 में  सम्बन्धित  टिकट  कलक्टरों  से  TW MANET qararata  देर  से  प्राप्त  होने  के  कारण  नियत  तिथियों  पर  वेतन

 गाही  ि

 जा  सके  थे  ।

 नहीं

 see  उत्पन्न  नहीं  होता

 डाक-घरों के  नाम  में  परिवहन न्य  इर

 1१६७५.  श्री  वासुदेवन  नायर  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (=)  कया  उन्हें इस  सम्बन्ध  में  याचिका  प्राप्त  हुई  है  कि  केरल  राज्य में  परिरूप  दक्षिण

 तथा
 के  डाक  घरों  के  नामों  में  परिवहन  कर  के  इन  का  नाम  अक्रूर

 )'
 तथा

 न्यूज  रखा  जाना  चाहिये  ;

 यदि  तो  यह  याचिका  कब  प्राप्त  हुई  थी  ;  झर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 जी  al

 (a)  Wey  ।

 अंग्रेजी
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 इस  प्रार्थना  पर  पूरी  तरह  से  विचार  किया  गया  था  कौर  यह  निर्णय  किया  गया  था

 कि  दोनों  डाक  घरों  के  नामों  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  ये  नाम  एक  री घाव धि

 से  चले  करा  रहे  हैं  प्रौढ़  लोग  इन
 से

 परिचित  हो  चुके  हैं  ्र  क्योंकि  ये  नाम  काफ़ी  प्रभेद  करने  योग्य

 हैं  इसलिये  डाक  की  वस्तुभ्नों  को  ग्रस्त  छांटने  की  भी  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।  इस  विषय  पर  एक  शौर

 याचिका  प्राप्त  हुई  है  प्रौढ़  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 नासिक  का  रेल  का  द्

 1१६७६.  श्री
 जाधव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  नासिक  रोड  का  रेल  का  फाटक  पैदल  चलने  वालों  के  लिये  बन्द

 किया  गया  है  !

 (a)  यदि  at,  तो  इसे  कब  ate  क्यों  बन्द  किया  गया  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  से  पैदल  चलने  वाले  हज़ारों  व्यक्तियों  को  बहुत  सुविधा  हो

 रही
 है  ;

 (7)  कया  यह  सच  है  कि  नासिक  रोड  नगरपालिका  के  प्रधान  ने  सरकार
 को

 एक  श्रम्यावेदन

 प्रस्तुत  किया  है  जिस  में  पैदल  चलने  वालों  के  लिये  फाटक  खोलने  के  लिये  कहा  गया  है  ;

 सरकार  ने  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  हां  ।

 Ro-¥-Y9  को  नासिक रोड  के  भूसावल  छोर पर  ऊपरी  सड़क  पुल  खुल  गया
 था

 उस  समय  से  रेल  का  फाटक  बन्द  है  ।  ऐसा  पैदल  चलने  वालों  की  सुरक्षा  के  कारण  किया  गया  है
 ।

 बन्द  किये  गये  रेल  के  फाटक  से  केवल  ३६०  फ़ीट  की  दूरी  पर  ऊपरी  सड़क  पुल  स्थित

 . है  इसलिये  प्रेमी  चलने  वालों  को  कोई  असुविधा  नहीं  हो  रही  है  ।

 हां  ।

 रेल के  फाटक  से  थोड़ी  ही  दूरी  पर  लाइन पार  करने  लिये  एक  सुरक्षित  वैकल्पिक

 उपाय  की  व्यवस्था  की  गई  है  दौर  इसलिये  कोई  ् अ्रप्नतर  कार्यवाही  का  कारण  आवश्यक  नहीं
 समझा

 जाता है  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  को  वित्तीय  सहायता

 1१६७७.  श्री  याज्ञिक  :
 नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह

 बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 evry  से  ३१  मार्च,.१९५७  निम्न  शीर्षों  के  अन्तर्गत  जम्मू  काज़मी र  राज्य को

 कितनी राशि  दी  गई  थी  ;

 (१)  खाद्य

 (२)  अ्रधिक  wart

 पालन
 (3)  पशु

 _

 a
 z

 Level  Crossing  Gate  Nasik,
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 (४)  कृषि  आर

 (५)  सहकारी  समितियां  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  :
 अपेक्षित  जानकारी  इस  प्रकार  है  —_—e

 (2)
 खान

 mere

 ec
 ag  श्रनुसहाय्य  की  राशि

 रुपये

 १९  EVE-E  प् ष् घ, ०,०००

 PEXZ-YY  B,2V, RO, SRR

 १९४४-५४  2,%0,00,000

 १९  ५४  ५-५६  g, 24,0  0,000

 (२)  झिझक  ध्यान  उगाहो

 aq  ऋण  चक

 ~
 रुपय

 PEYY-NE  '२१,०४,०००

 १९  ४५९६-५७  9,  819,000  १,००,०००  (=)

 जानकारी  द  है  शर  इसलिये  ये  झांकने  अस्थायी  हैं
 ।

 (3)  पशु  पालन
 :

 tc
 aq  झन दान we

 ~
 रुपय

 ४८-६९  €००

 PEVE-Yo  2e, avo

 PEYo-¥2  BH, XE

 PEXL-KR  ६.६ ३  रे-प-

 १६  UR=-¥K3  PEIVRA—-A—-F

 PENR-YY  8,98  ू---

 PEUW-VY  &,9  १६-€-०

 १६५५-५६  २,१२१४-०-०

 १९  EXE-KY  &

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (४)  कृषि  wa

 aq  WATAETA

 १९४९-४०  2,19&3 ७६  ३

 PE Yo-Y 2  9,  359

 PEXL-XR  %, Eo

 PEXI-KF  25, vo

 PKR

 PEX-YY  २७,२१३

 PEXY-UG  ३०,६००

 PEXE-XY  ३६,०००  o¥,823  १,३६,०००

 (%)  सहकारों  समितियां

 aq  ऋण
 ि

 अ्रतुसहाय

 रुपय

 PEXE-XV  २,११,०००  ६२,०००

 भारतीय  कृषि  गवेषणा तरह  दिल्ली  fe

 TRRs.  श्री  भा०  Fo  गायकवाड क क  अ  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 दिल्‍ली  स्थित  भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  में  विद्याथियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 है  ;

 इन  में  से  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  भ्रनसूचित  श्रादिम  जातियों  के  विद्याथियों  की

 संख्या  कितनी है

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  कोई

 आ्रारक्षण नहीं है नहीं  है

 क्या  सरकार  को  मालम  है  कि  इस  वर्ष  भ्र नू सूचित  जातियों  PY  विद्यार्थियों

 को  दाखिल  करने  से  इन्कार  किया  गंया  थी
 ?

 खाद्य
 तथा  कृषि  मंत्री

 श्र०  प्र०  +  द्वितीय  वर्ष  १९४५६  में

 दाखिल  किये  गये  १

 प्रथम
 अर्थात्‌  १९५७  में  दाखिल किये  गये  RoX

 जोड़  RE

 अंग्रेजी
 में



 ROT  लिखित  उत्तर  सोमवार ध  QS
 ्

 far az  १९४५७

 द्वितीय वर्ष  द
 १.

 )

 ः  अदम gext  में  दाखिल  किये  गये
 एंव

 ~  उपरोक्त

 qa

 प्रथम  2eyvo F arfaa fag में  दाखिल  किये  शून्य

 गय  |  ख़ादिम  जाति

 अनुसूचित  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  तथा  wer  पिछड़ी  हुई  जातियों  के

 उम्मीदवारों  के  लिये  इस  प्रकार  का  कोई  आरक्षण  नहीं  है  ।  परन्तु  इन  जातियों  में  से  जिन  उम्मीद

 बारों  को  उपयुक्त  समझा  जाता  है  उन्हें  दाखिले  के  समय  वरीयता दी  जाती  है  ।

 जहां  ;  संस्था  परिषद्‌  जिस  में  नई  दिल्ली  स्थित  भारतीय  कृषि  गवेषणा

 के  sierra  के  सभी  प्रमख  थे  कौर  जिस  का  सभापतित्व  निदेशक  नें  किया

 सभी  प्रार्थियों के  साथ  साथ  इन  उम्मीदवारों  से  भी  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रत्यक्ष  भेंट  की  गई  थी

 के  क्रम  के  अनुसार  उन  की  योग्यता  इतनी  कम  थी  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 भी

 उन्हें  दाखिल  नहीं  किया  जा  सकता  था  कि  वे  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 से  सम्बन्धित हूं  ।

 निर्धारित  पाठ्य  क्रमों  को  समझने  के  लिये  प्रत्येक  उम्मीदवार  से  जिस  न्यूनतम  स्तर  की

 की  जाती  है  इन  उम्मीदवारों  का  स्तर  उस  से  कहीं  कम  देखा  गया  था  ।

 भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था

 थी  भा | ही  -
 o  क् ०  गायकवाड  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्‍ली  स्थित  भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  में  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी के  सरकारी

 कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है

 इन  में  से  प्रत्येक  में  अनुसूचित  जातियों  तथा
 wos
 AGS  नपा  अदीम  जातियों  के

 सरकारी  कर्मचारियों की  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जाति  के  यथोचित  we  उम्मीदवार  को  द्वितीय  श्रेणी

 कें  दाखिल  करने  से  इन्कार  किया  गया  था
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र्०  प्रथम  श्रेणी--

 द्वितीय  श्रेणी--€ ० ०

 प्रथम  श्रेणी--

 द्वितीय

 1  मूल  प्रंग्रेजी में
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 नहीं
 ।

 भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  में  प्रथम  श्रेणी  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  सभी

 पदों  पर  भर्ती  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  द्वारा  की  जाती  है  ।  संस्था  में  इस  प्रकार  के  पदों  के  लिये

 सभी  अधियाचनों  में  यह  उपबन्धित  है  कि  है  बातें  बराबर  होने  पर  अनुसूचित  जातियों/श्रनुसूचित

 ग्रामीण  जातियों  केਂ  उम्मीदवारों  को  वरीयता  दी  जायेगी  ।
 ''

 भ्र नू सुचित  ख़ादिम  जातियों  के  रेलवे  कर्मचारी

 1१६८०.  श्री  झा०  च०  गोडसोरा :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  FEXo

 से  १६५६  तक  तथा  १९६५७  में  aa  तक  चक्रधरपुर  ज़िले  में  रेलवे  में  चतुर्थ  श्रेणी के  पदों  पर  अनुसूचित

 afar  जातियों  के  कितने  व्यक्तियों  को  नियोजित  किया  गया  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :

 aq  wat  किय  गए

 अनुसूचित  आदिम

 जातियों  के

 व्यवसायों  को  संख्या

 %EYo  रे  रै

 १९५१  Qc

 reX®  ३४

 ELS  १७

 ceed  Yo

 Vey  ve

 RENE  Roe

 meu  तक )

 विकास  झा  पंडितों  का  पांचवां  सम्मेलन

 1१६८१.  श्री  झ०  च०  WEA  क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 Frere  Wasa J  पायें  समर  को  सिलसिलों
 क

 ate  ये  चरो  रास्त

 सरकारों  ने  भ्र पनी  कार्यवाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  भेजे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  बिहार  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 विकास  मंत्री  सु०  कु०  :  तथा  (@)  केन्द्रीय
 तथा  राज्य

 सरकारों  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  एक  मुद्रित  पत्रिका  CaKt  में  नैनीताल  में  हुए  विकास  च्

 के  पांचवें  सम्मेलन की  सिफ़ारिशों  के
 सम्बन्ध

 में  की  गई  कार्यवाहीਂ  में  दर्ज  है
 ।

 इस  पत्रिका  की  प्रतियां

 संसदीय  पुस्तकालय  में  प्राप्य  4.0  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 जिस  में  बिहार

 सरकार  द्वारा
 की

 गई  कार्यवाही  का  संक्षिप्त  सारांश  दिया गया  है  ।  परिशिष्ट
 ४,  अनुबन्ध

 सत्या  Xe)  ay  ण  ig

 302
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 छोटी  सिचाई  परियोजनाओं

 1१६८२.  श्री  Ro  गं०  देव  :
 क्या  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्यवार  सिचाई  सम्बन्धी  छोटी  परियोजनाश्रों  की

 सफलता  की  प्रतिशतता क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने

 राज्यों  को  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  सलाह  लेने  की  सिफ़ारिश  की  शर

 यदि  तो  उड़ीसा राज्य  से  कया  प्रत्युत्तर प्राप्त

 tera  तथा  कृषि  मंत्री  झ०  प्र०  जेन  (*)  एक  विवरण लोक  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  जिस  में  अपेक्षित  जानकारी दी  गई  है
 ।  परिशिष्ट ४,  अनुबन्ध  संख्या  ५१]

 सभी  राज्यों  के  विकास  आयुक्तों  को  १९५७  में  ये  हिदायतें  जारी  की  गई  थीं

 कि  सामुदायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  में  परियोजना ग्र ों
 के

 आयोजन  में  खण्ड

 मंत्रणा  समितियों  को  भी  सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिये  ।  इन  खण्ड  मंत्रणा  समितियों  में  सरकारी

 तथा  सरकारी  व्यक्ति  होते  हैं  ।

 यद्यपि  कुछ  राज्य  विकास  ने  हिदायतों  के  मिलने  की  इत्तला  दी  है  तथापि

 उड़ीसा  के  विकास  श्रमायुक्त  से  ait  तक  कोई  उत्तर  प्राप्त नहीं  हुमा  है

 माल-डिब्बे

 1१६८२.  श्री  स०  स०  बनर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७  के  अन्त  में  कितने  माल  डिब्बों  को  काम  के  ware  घोषित  किये  जाने  की

 आशा  शर

 १९५५  तथा  2EXG  में  पहिले  से  कितने  माल  डिब्बे  काम  के  अयोग्य  घोषित  किये

 जा  चुक  हूँ
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  at)

 गाड़ियों  के  रूप  में

 RECT 8-¥- REX  से  ३१-१२-१६५७

 १९५५-५६  EVR

 PEXE-VIG  ६२६ े

 दिल्‍ली  विकास  )
 प्राधिकारमंडल

 1१६८४.  थ्री  दी०  Wo  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अक्तूबर  तथा  १९५७  के  महीनों  में  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकारमंडल

 इमारतें

 गिराने  के  कितने  नोटिस  दिये  गये  थे
 ?

 मल  st  मे
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 स्वास्थ्य  मंत्री  कभी  कर मरकर )  इन  महीनों  में  दिल्ली  विकास  )  प्राधिकार

 मंडल  द्वारा  इमारतें  गिराने  के  सम्बन्ध  में  जारी  किये  गये  नोटिसों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 मास  स्पा

 अगस्त  १६०

 २.  सितम्बर  4€&

 २.  HATA  ce

 ४.  नवम्बर  १६२

 ee

 जोड़  Yao

 रव  कमरा  रियों  के  लिए  क्वार्टर

 TFRRGY.  श्री  दी०  चं०  दार्मा :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रथम  पंचवर्षीय

 SRT  मे

 ओर  Taal

 बगल

 जना  हॉ  परा  का  में  दतर  रतन

 लवें

 aint  के

 लीग

 कितने  मकान  निर्मित  किये  गये  हैं

 उपमंत्री  शाहनवाज  B-B-YR  wale  जिस  तिथि  से  उत्तर  रेलवे

 की  गई  I R-R-F EXE  तक  उत्तर  रेलवे  में  रेलवे  कर्मचारियों  के  ७७०७  मकान  निर्मित

 किये  गये  थे  झर  द्वितीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  ce  १६  मकान  निर्मित  किये  गये  हैं  ।  2-8-4 2 १

 से  @R-¥-YR  तक  बनाये  गये  कर्मचारियों  के  मकानों  की  संख्या  तरन्त  ही  प्राप्य  नहीं  है  ।

 )

 1१६८६...  शनी  दी०  चु०  दार्मा  कया  राव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अमृतसर की  रेलवे  वर्कशाप  में  PeXr F से  १९५७ में  नियोजित

 श्रमिकों की  संख्या  कितनी  है

 क्या  इस  वर्कशॉप  का  विस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार की  कोई  योजना  है

 यदि  तो  कितने  झ्र ति रिक्त  श्रमिकों  को  इस  में  नियोजित  किया  जायेगा  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़

 अवधि  की  समाप्ति  पर  सख्या

 रे  र  २-१९  ५१  rt 09

 रे  र  PEKR  8,852

 २  १-१  REXR  REX

 २-१  LEYS  2,422

 RW VR-VERY  BARI

 ३१-१२-१८६५६  %, 65%

 Ro-€-REXS  BAIA

 हां  ।

 लगभग  Y%ooo  |

 wast में
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 नंगल-ऊना  धु्रव

 (  श्री  दी०  चे  फार्मा  :

 1१६८७.  4  श्री  हेम  राज

 श्री  दलजीत सिंह  :

 क्या  रेलवे  मंत्रीं  यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  नंगल  ऊना  को  मिलाने  वाली  नई  रेलवे  लाइन  के  लिये  यातायात  का  सर्वेक्षण

 हो  चका

 यदि  तो  इस  में  लगभग  कितना  are  समय

 इस  लाइन  केਂ  निर्माण  के  लिये  कितना  रुपया  स्वीकृत  किया  गया है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  जी  हां
 ।  किन्तु  धरती  उत्तर  रेलवे

 प्रशासन
 से

 इस  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  प्राप्ति  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 योजना  भ्रायोग  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  जो  ८४२  मील  की  नई  लाइनें

 बनाने  की  योजनाएं  स्वीकार  की  हैं  उन  में  यह  लाइन  नहीं  सम्मिलित  है  ।

 डीजल-रेलगाड़ियां

 श्री  दौ  Wo  फार्मा  :  क्या  ted  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अम्बाला कौर  ध्रुमिर  के  बीच  डीज़ल  रेलगाड़ियां चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 रखा  गया  wk

 यदि  तो  कितनी  डीज़ल  चलाई  जायेंगी  ?

 रेलवे  उपमंत्री शाहनवाज  :  नहीं
 ।

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 चिना  टिकट  यात्री

 1१६८९.  श्री  दी०  चे  फार्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  मजिस्ट्रेटों के  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप  उत्तर  रेलवे  में  बिना  टिकट  यात्रा

 करने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  में  कोई  विशेष  कमी  हुई

 इंडियन  रेलवे  ऐक्ट  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  में  मजिस्ट्रेटों  ने  बिना

 टिकट  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  से  जुर्मानों  के  रूप  में  कितना  रुपया  वसूल  किया है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज :
 जी  नहीं  ।  यद्यपि  रेलवे  मजिस्ट्रेट अनथक

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  फिर
 भी

 उन  के  कार्य  के  परिणामस्वरूप  बिना  टिकट  यात्रा  करमे  वाले
 यात्रियों

 की  संख्या  में  जो  कमी  हुई  है  उसे  पर्याप्त  नहीं  कहा  जा  सकता  है
 ।

 मूल  अंग्रजी  में
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 पिछले  तीन  वर्षों  में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  यात्रियों  जोकि  मजिस्ट्रेटों  क

 सामने पेश  किये  जुर्मानों तथा  अधिक  भाड़े के  रूप
 में  वसूल की  जाने  वाली  राशि  नीचे  दी

 wat है  >

 जुटाने  के  रूप  सें  olan  भाड़े  हो  सूप  में

 रुपयें  रपये

 PEL-LY  &  २.२३ ३  44,195

 १९५५-५६  S%,REs  EX,  ERE

 PEXE-NY  AX,  ह् ४२  BRAG

 तोपची  नैनो  को  नोक  रियो

 ११६८०.  श्री  दी०  चे०  फार्मा  :  क्या  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  ३०

 ex9  तक  इलाहाबाद रेलवे  सर्विस  कमिशन  द्वारा  तीसरी  श्रेणी  की  नौकरियों  दे  लिये  कितने

 उम्मीदवारों की  इन्टरव्यू  की  गई  थी  तथा उन  में  से  कितने  लोगों  को  Waa -TaT F TAT में  रखा  गया

 था ?

 रेलवे  उपमंत्री  (ait  शाहनवाज  :  कदाचित  यह  सुचना  उन  लोगों  के  बारे  में  मांगी  गई

 है  जोकि  रेलवे  सर्विस  कमिशन  द्वारा  तीसरी  श्रेणी  के  पदों  के  लिये  चुने  गये  थे  तथा  जिन  के  नाम  उत्तर
 तथा  पूर्वोत्तर  रेलवे  को  भेजे  गये  थे  किन्तु  जिन  को  30-2 2-Xg  तक  कोई  नौकरियां  नहीं  दी  जा

 सकी  थीं  ।  इसी  धारणा  पर  नीचे  लिखी  सूचना  दी  जाती  है  :

 उत्तर  रेलवे  १२१०

 पूर्वोत्तर  रेलवे  २२०४

 गंड  परियोजना

 श्र  विभूति  मिश्र  :

 VEEL  डा०  राम  सुलग  सिह  :

 श  झूलत  पिह

 क्या  सिचाई  wk  feat  मंत्री  २६  Rex  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  2&5  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गंडक  परियोजना  के  बारे

 नेपाल  सरकार  से  बातचीत  के  बारे  में  इस  बीच  क्या  कुछ  कौर  प्रगति  हुई  है
 ?

 fears  शरीर  faa  मंत्रो  स०  का०  :  गंडक  परियोजना  रिपोर्ट
 की

 तकनीकी

 )  जांच  अभी  पूरी  नहीं  हुई  है  उस  पर  काम  चालू  करने  के  बारे  में  नेपाल  सरकार

 से  बातचीत चल  रही  है  ।

 धन्न  उपायो  योजना

 1१६९२.  श्री  इलयापेरमाल :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEK -Xe  में  अन्न  योजना  के  प्रस्तुत  भारत  सरकार  ने  मद्रास  सरकार  को  कुएं

 लौटने  तथा  की  मरम्मत  करने  के  लिये  ऋण  तथा  सहायता  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  है

 ?

 faa  अंग्रेजी  में



 REGS  लिखित  उत्तर  १६  १९५७

 98
 तथा  कुकी  wat  प्रण

 प्र०  :  मद्रास  सरकार  नें  REX  में  अभी तक तक

 कुएं  खोदने  तथा  कदमों  की  मरम्मत  करने  के  लिये  भारत  सरकार  को  कोई  सहायता  देनें  के  लिये  नहीं

 कहा  है  ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  कोई  राशि  नहीं  स्वीकृत  की  गई  है  |

 त्रिची  में  हवाई  अड्डा

 1१६९३.  श्री  इलयापेरुमाल  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  मद्रास  राज्य  को  त्रिची  के  हवाई  अड्डे  का  इमारत  बनाने  के  लिये  कितना  रुपया  दिया  गया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर )  ६,२०,६२०  रुपये  |

 मद्रास  राज्य  में  साग दा  धिक  विकास  तथा  राष्टों  विस्तार  सेवा  खंड

 1१६९४  श्री  क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 a  से  सामुदायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  प्रोग्राम  के  ग्रन्तर्गत  मद्रास  राज्य  के  दक्षिण

 अरकॉट  परौ  त्रिची  जिले  में  कितने  खंड  शरू  किये  गये  हें
 ?

 विकास  मंत्री  qo  Fo  PERE  से  लेकर  दक्षिण  अ्ररकाट  तथा

 त्रिचिरापल्ली दोनों  जिलों  में  छः  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंड  खोले  गये  हैं  ।

 इन
 में  से  प्रत्येक  जिले  में  पहले  से  जो  दो  दो  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंड  थे  उन  को  सामुदायिक

 विकास  खंडों  में  बदल  दिया  गया  है  ।

 खंड  विकास  अधिकारी

 [  श्री  स०  सामन्त
 1१६६५  थि  श्री  सुबोध  हासिल

 क्या  सामुदा्थिक्त विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खंड  विकास  अधिकारियों  को  भर्ती  करने  की  वर्तमान  नीति  क्या  है

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  में  से  अ्रघिकांद  राजस्व  विभाग  से  लिये  जाते  हैं  ;

 सरकार  के  अन्य  विभागों  से  खंड  विकास  शझ्रधिकारी  लेने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई

 कौर

 (a)  क्या  योग्य  तथा  होनहार  नवयुवकों  को  जाति  किसी  भी  सरकारी  विभाग  में  काम  कर

 रहे  हों  wea  लोगों  के  मुकाबले  में  कोई  प्राथमिकता  दी  जाती है  ?

 विकास  मंत्री  सु०  कु०  खंड
 विकास  अधिकारियों

 की  नियुक्ति

 राज्य  सरकारें  करती  हैं
 ।

 सामान्यतया  राजस्व  प्रशासन  को  मिला  कृषि  तथा

 रिता  निभाओ  ar  संघ  विकाल

 fret

 ce  किया  जाताहै यह  ठीक  है  कि  खंड  विकास  भ्र धि का  रियों  की  पर्याप्त  संख्या  राजस्व q  प्रशासन

 विभाग  से  ली  गई

 मूल  aa  में

 Block  Development  Officers
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 wer  विभागों  से  योग्य  व्यक्तियों  के  लेने  के  लिये  कोई  विशेष  कार्यवाही  करने  की

 यकता  नहीं  है  क्योंकि  उन  की  भी  नियुक्तियां  हो  रही  हें  ।  राज्य  सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  में  पहले

 ही  निदेश  दिये  जा  चके  हैं  कि  वे  अरन्य  विभागों  के  योग्य  लोगों  को  भी  रखने  का  ध्यान  रखें  ।

 (4)  सामान्यतया जिन  लोगों  को  देहातों  के  जीवन  का  प्रथम  होता  है  तथा  जिन  को  कृषि

 तथा  ग्रामीण  जीवन  सम्बन्धी विषयों  का  ज्ञान  होता  है  उन  को  खंड  विकास  भझ्रधिकारियों  की  नियुक्तियों

 में  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  किसी  भी  विभाग  के  किसी  भी  युवा  तथा  योग्य  व्यक्ति  के  लिये इस

 पद  के  लिये  नियुक्ति  के  लिये  किसी  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 म  राजा  पाव  में  बस्ती

 [१६९६  श्री  प्र ०  सि०  सहगल  :  क्या स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  कि दिल्‍ली  के  राजा  पार्क  में  बस्ती  बसाने  वें  लिये  वहां  की  भूमि  को

 बेच  दिया गया  है

 पर  कितनी  कमी यदि  हां

 यह  भूमि  किस  के  पास  बची  गई

 यह  किस की  भूमि  थी

 क्या  यह  भूमि  दिल्‍ली  सुधार  न्यास  नगर  विस्तार  योजना  के  प्रस्तुत  है

 अझर

 तो  यह  योजना  कब  लाग  की  गई  थी
 ? यदि

 सरकार को  दिल्‍ली  में  राजा  we  के  नाम से  विख्यात स्वास्थ्य  मंत्री
 :

 किसी  भूमि  का  ज्ञान  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि  नजफ़गढ़  रोब  पर  स्थित  श्रद्योका  कालोनी  के  सम्बन्ध  में

 सूचना  भ्रपेक्षित  जोकि  राजा  गार्डन  कालोनी  के  नाम  से  भी  विख्यात  तो  तत्सम्बन्धी  सुचना

 नीचे  दी  जाती  है

 इस  बस्ती  में  कालोनाइजर  ने  प्राईवेट  व्यक्तियों  को  प्लाट  बेचे  हं  ।

 दिल्‍ली  विकास  )  प्राधिकारी  को  दिये  गये  प्लानों  के  अनुसार  इस

 करवाने
 का  दन  ३३  एकड़  है  ।

 सरकार को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं  है
 कि

 यह  भूमि
 किन व्यक्तियों को

 t गई  तथा  किस  मलय  पर  बेची  गई

 यह  भूमि  माडल  हाउसिंग  एण्ड  फाइनेंस  कम्पनी  की

 ()  तथा
 पह  भूमि  वित्त  are  न्यास  की  बै सादर पुर  नरायन  मगर  विस्तार

 योजना  के  अन्तर्गत  जाती  है  जोकि
 २५

 मई
 CCAR  फ ganyua  स्वीकार की  गई  थी

 aa  अ य  —_—

 म
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 ईरान  में  सामदायिक  परियोजनाएं

 1१६९७.  श्री  विभूति  मिश्र
 :  क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री

 यह ह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  ईरान  में में  सामाजिक  ofeatsrarstt  सम्बन्धी  परीक्षणात्मक  परियोजनाओं

 चाल  करने  के  लिये  वहां  की  सरकार  की  प्रार्थना  पर  हाल  ही  में  भारत  के  सामुदायिक  परियोजना

 प्रशासन  के  सचिव  को  वहां  पर  भेजा  है
 ?

 जी  हां  |  ईरान  सरकार  के  निमंत्रण  पर rerqariaw  fate  n (a4  सु०  कु०

 भारत  के  सामुदायिक  परियोजना  प्रयास  के  सचिव  ey  में  ईरान  गये नि  4  थे  झर  उन्होंने

 ईरान  सरकार  को  एक  रिपोर्ट  भेजी  है  कि  ईरान  में  किन  ora  पर  तथा  किस  तरह  से  सामुदायिक

 विकास  का  कार्य  किया  जाना  चाहिये  |

 क  देहरादून  बन  संस्था

 1१६६८.  थी  नारायणस्वामी :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देहरादून  की  वन  गवेषणा  संस्था  में  बुरादे  तथा  सामान्य  कृषि  शेष

 शर एग्रीकल्चरल  से  तख्ते  बनते

 यदि  तो  इन  तख्तों  का  किन  कार्यों  प्रयोग  होता  है
 ?

 खाद्य  तथा  मंत्री  त् ०  Yo
 जी  a

 इस्तेमाल  किये यह  तख्ते  फरनीचर  उद्योग  तथा  रेलवे  डिब्बों

 जा  सकते हें  ।  किन्तु  सभी  तक  केवल  बांस  के  बने  हुए  तख्तों  का  ही  औद्योगिक  उत्पादन
 फे

 लिये  प्रयोग

 किया  गया  े

 हावड़ा  गैस  दर  मार्कस मेन

 1१६९९.  श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हावड़ा  डस  as  के  मार्क्समेनों  को  सीधे  रेलवे  प्रशासन  के  अधीन  करने की

 कोई  योजना

 क्या  इसी  तरह  के  अरन्य  कर्मचारी  सीधे  रेलवे  प्रशासन के  अधीन  हैं  ;  कौर

 हावड़ा  wea  ae  के  मार्क्समेनों  में  ठेके  के  पद्धति  को  क्यों  जारी  रखा  गया

 उपमंत्री  शाहनवाज़  ai)  उन  को  Cts  प्रशासन  क  अधीन  करन  के

 Te
 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  हां

 हावड़ा  में  यह  कार्य  हमेशा  एकेदारों  की  माफंत  जाता  रहा  है  जैसाकि

 भाग  में  कहा  गया  है  अब  विभाग  द्वारा  ही  कार्य  कराने  के  प्रशन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 १मूत  भ्रंग्रेजी

 %*Howrah  Good  Shed  Marksmen
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 गाडियों  का  घटना

 ्
 1१७००.  श्री  वबोडयार  क्या  रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 ककी  PEAL-AE  सनौर  PEXG-UG  में  राजनीतिक  कारणों  तथा  चोरियों  के  कारण  गाड़ियों

 को  कितनी  बार  तबाह  करने  की  कोशिश  की  गई  a

 इन  के  कारण  कितने  लोग  मरे  हैं
 तथा

 कितनी  श्रमिक  हानि  हुई  है
 ?

 उपमंत्री  शहनवाज  wii)

 (  )  गाड़ियों  की  तबाह  करने

 की
 ऐसी

 वारदातों

 को

 कुल

 गाय

 free

 के  कारणों का

 पता  लगाया  जा  सका है

 कारण  १८५५-५६  PEXR-XY

 *  ध
 |  4 राजनीतिक

 e  कोई  नहीं चोरी  के  उदय से  गई  नहीं

 fi जनम qa कि  किसी  कारण (२)  ऐसी  वा

 का  पता  नहीं  लगाया  जा  सका  है  20  <

 (१)  FEYL=UE  की  ६  तथा  fEYG—-X  की  एक  वारदातों  जिनका  कारण

 राजनीतिक  जन  तथा  धन  की  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।

 २१  मामलों  जिनके  कि  कारणों  का  कोई  पता  नहीं  चल  जन  तथा धन  की

 हानि का  विवरण  इस  प्रकार है  :

 सत्य  »

 रुपये  की  हानि  ६६,०००  रुपये  की  रेलवे  सम्पत्ति  ।

 हिमाचल  £* है: है] |  म  सहकारों  संस्थाएं

 कि
 Jo  fao  परमार

 FRG,

 ‘Lai श्री  पद्म  देव  :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  सहकारिता  विभाग  ने  ade  सहकारी  संस्थानों

 सदस्यों  के  विरुद्ध  मकहमें  दायर  किये

 PEXR—KY  की  अवधि  में  हिमाचल  प्रदेश  सहकारिता
 विधान  दे  सहकारी संस्थापकों  के  कितने  सदस्यों  के  विरुद्ध  वाद  चलाये

 इनमें  से  कितने  मामलों में  अभियुक्तों  को  दोषी  सिद्ध  ठहराया  गया
 तथा  कितने

 मामलों  में  उनको  रिहाई  दे  दी  गई
 ?

 मूल  aaa  मे
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 क ह
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ०  प्र०  हिमाचल  प्रदेश  सहकारिता  विभाग ने

 सहकारी  संस्थानों  के  केवल
 चार  सदस्यों  के  विरुद्ध  मामले  चलाये थे  |

 १६५४  q-—  कोई  नहीं

 १९५५  q-—  एक

 g&y  A  तीन

 १९५७  yw
 कोई  नहीं

 |

 एक  मामलें में  प्रयुक्त  को  रिहा  कर  दिया गया  है  ।  शेष  तीन  मामलें प्रभी  चल  रहे

 @  |

 AAG  में  भूमि  अर्जन

 1१७०२,  श्री  ले०  mat  सिह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मनीपुर  में  लवांभसंगबाम  गांव  के  निवासियों  ने  उनकी  चरागाहों  की  भूमि के

 गोदाम  के  हेतु  लिये  जाने  के  विरुद्ध  कोई  प्रतिवेदन भेजा

 क्या  सरकार  को  मालम है  कि  चरागाहों  की  भूमि  को  इस  प्रकार  लेने  पर  न्यायालय  ने

 उसे  खाली  करवा  लिया

 क्या  सरकार  को मालूम है  कि  ये  क्षेत्र  पिछले  ५०  वर्षों से  कई  गांवों  के  लिये  पशु  चराने

 के  लिये  छोड़े  गये  हैं  प्रौढ़  पिछले  विषव  युद्ध  के  बाद से  इन  ग्रामों  के  वासियों को  इस  बारे  में  कई  बार

 परेशान  किया जा  चुका है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  झ०  प्र०  जी  नहीं  ।

 जी

 जी

 tad
 यात्री  सुविधाएं

 1१७०३,  श्री  श्रीनारायण  दास  :  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बया  यह  सच  हैं  कि  दार्जलिंग  रेलवे में  गाड़ियों  में  तीसरी  श्रेणी के  डिब्बों  में  शौचालयों

 की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण
 न»

 क्या  इसकी  व्यवस्था  के
 लिये  शीघ्र  ही  कोई  कार्यवाही  की

 जा  रही है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज
 :

 जी  हां  ।

 एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध

 संख्या
 ५२]

 ह
 (7)

 जी  कारण  (a)
 भाग  के  उत्तर म  १  दिये  wy

 मल  dict  2
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 त्रिपुरा  में
 पटसन

 का

 1१७०४.  श्री  बांग दी  ठाकुर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 f
 त्रिपुरा में  कुल  कितने  एकड़  भूमि में  पटसन  री  खेती  होती  भ्र ौर

 इस  समय  त्रिपुरा में  पटसन  की  उपज  के  लिये  उपजाऊ  भूमि की  कितने  प्रतिशत

 भूमि है  ?

 tara  तथा  कृषि  मंत्री  झ०  प्र०  १८,८००  एकड  |

 ४.६०

 aga  श्रेणी  क  पदाधिक  रियों  का
 चुनाव

 1१७०४.  श्री  प०  लों ०  बारूपाल  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 कितने  उम्मीदवा रों
 ने  चतुर्थ  श्रेणी  की  सेवाओं  में  नौकरी

 के
 लिये  बीकानेर  डिवीजन

 के  डिवीजनल  सुपरिन्टेन्डेन्ट को
 प्रार्थना-पत्र

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  श्रीचंदन-पत्रों  के  देने  वालों  में  से  लगभग  २५००  उम्मीदवारों

 का  चुनाव  हो  गया  किन्तु  वर्तमान  डिवीजनल  सुपरिटेन्डेन्ट  नें  उनमें
 से  केवल  ११००

 उम्मीदवारों  को  ही  योग्य
 समझा  कौर  वह  सेव

 रिक्त  स्थानों  की  पूत्ति  के  लिये  नये  आवेदन

 पत्र  मांगने
 का  विचार  कर

 रहें  और

 पुनः  चुनाव  करने  के  लिये  नये  सिरे  से  झावेदन-पत्र  मांगने
 के  क्या  कारण

 बड़ी  पहले  वे  चुनाव  किये  हुए  १४००  उम्मीदवार  अभी  झष

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  25, 25k  |

 थी

 fat  ११००

 seed

 की एक  नायिका  (Panel)  बनायी  गयी

 कोई  नयी  श्रेणियां  नहीं  मांगी  गयी  हैं  ।

 ह

 चीरा

 1१७०६.  श्री  लठ  mal  fag:  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  महीनों  में  राज्य  व्यापार  कार्यालय  द्वारा  मनीपुर  a  कितने मन

 अर्थात्‌ कूटे  निर्यात  किया गया

 क्या
 बिना  किसी  प्रतिबंध  के  निर्यात के  लिये  चीरा  बनाने  की  भ्र नुम ति  दी  गई

 निर्यात के  लियें  शासन  नें  कितनी  मात्रा  भ्रमित की  है  तथा  खरीदी हैं

 ate  ait  कितनी  ate
 खरीदना  चाहता  ग्रोवर

 निल  oo  कला

 मल  ७ श्रंग्रेजी में में
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 लिखिन
 उत्तर

 क्या  यह  मात्रा  प्राइवेट  खरीदी  गई  है  अथवा  मल  उत्पादकों

 स े?

 तथा  कृषि  संतरी  to  प्र०  १३५०  मन

 चीरा  बनाने  के  लिये  कोई  अनुमति  नहीं  लेनी  पड़ती  हैं  किन्तु  मणिपुर  खाद्यान्न

 ले  नियंत्रण  १९५६ के  भ्रन्तर्गत  धान  तथा  अन्य  खाद्यान्न  sequal

 का  जिसमें  चीरा  भी  सम्मिलित  बिना  wast  के  निर्यात  नहीं  किया  जा  सकता  है

 ARER  मन ।  और  कितनी  मात्रा  खरीदी  जायेगी  यह  अभी  नहीं  बताया  जा

 सकता  हैं  क्योंकि  यह  कई  बातों  पर  निर्भर  रहती है  जैसे  कितनी  तथा  किस  किस्म  की  मात्रा

 उपलब्ध  होती  चीरा  के  निर्यात  का  स्थानीय  खाद्यान्नों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  इरादी

 सभी  लोगों  से  जिनके  पास कि  चीरा  का  स्टाक  था  ate  जो  लोग  मणिपुर  के

 राज्य  व्यापार  ग्र धि कारियों  को  उसे  बेचने  को  तैयार थे  ।

 सीना  के  ब्हारखाने

 1१७०७.  जाघव  क्या  वाय  तथा  फूटी  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तरी  भारत  में  कितने  चीनी  के  कारखाने

 इनमें  से  कितने  कारखाने
 ates

 स्थितियों
 के

 कारण  घाटे  में  चल  रहे  हैं
 तथा  कितनों

 न्

 नें  काम  बंद  कर  दिया  है  ;

 क्या  सरकार  उनके  विषय में  कोई  कार्यवाही  करना  चाहती  शभ्रौर

 तो  क्या ?

 खाद्य  तथ  gle  मंत्री  श्र०  Mo  :  १२३  ।  इनमे ंसे  ऐसे  €  कारखाने  भी

 शामिल हैं  जो  कि  ७  कारणों  जैसे  मालिकों  के  शझ्रापसी  कारखाने  के  खर्चीले

 साइज  wile  के  बंद  हें

 (@)  से  चालू  कारखानों  के  लाभ
 तथा  हानि  के  PEXY—YVE  तक  के  मौसम

 के  लेखे  प्राप्त इनमें  से  ८  कारखानों  ने  लगातार  कई  वर्षों से  हानि  दिखाई  इसका

 कारण  मुख्यतया  यह  बतायां  गया है  कि  उनके  क्षेत्रों  में  गन्ने  का  पर्याप्त  सम् भरण  नहीं  होता  रहा

 किन्तु  इनमें
 से  एक  की  छोड़कर  में  बिजयनगर

 का  शेष  किसी

 कारखाने  ने  काम  करना  बन्द  नहीं  किया  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन  कारखानों  के

 क्षेत्रों
 में

 गन्ने
 के  उत्पादन  की  विकास  योजनाश्रों  के  परिणामस्वरूप  इन  कारखानों  की  स्थिति

 सुधर  रही  बिजयनगर  का  कारखाना  भी  इस  मौसम  में  फिरसे  काम  करने का  विचार

 + कर  रहा है  4

 लगेज  गार्ड

 1१७०८.  थी  जाघव  :  क्या  रेलवे
 मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लगेज  गार्डों  के  स्थान  कब  समाप्त  fea  गये

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इन  गार्डो ंके  क्या  गतंव्य

 म्रेकमनों  की  श्रेणी  कब  शुरू  की

 ब्र  कमेनों  के  बया

 नि
 (  ~  )  ब्रेकमेनों  को  किस  सेवा  श्रेणी  में  रखा  गया  है

 क्या  ब्रेक में नों  ने  रेलवे  बोर्डे  को  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रतिवेदन  भेजा
 शौर

 यदि  तो  उनकी  क्या  मांगें हैं  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  :  १  EVE  से  ।

 उनके  मुख्य  कर्तव्य  ये  थे

 (१)  पागलों  को  ठीक  रूप  से  लदवाना  तथा  उतरवाना

 (२)  ब्रेक  केडिब्बे  में  बुक  किये गये  पशतूनों  तथा  पक्षियों  की  देखभाल  करना
 ।

 ब्रेकमेनों  की  सेवा  श्रेणी  पहली  भी  थी  किन्तु  इसके  निश्चित  कर्तव्य  १-  १-१९ ४६

 से  निर्धारित  किये गये  हैं  ।

 पार्सलों  तथा  सामान  की  देखभाल  रेलवे  डाक  का  बांटना  तथा  गार्डों  की

 अन्यथा  सहायता  करना  |

 तीसरी  श्रेणी  में  ।

 जी  ath

 उनकी  मुख्य  मांगें ये  हैं  :  ।

 (१)  कियात्रा  भत्ते  में  वृद्धि  की  wk

 (२)  उन्हें  पसो  ग्रेड  के  गार्डों  वाले  ८०-१७०  रुपये  वालें  वेतन  क्रम  में  रखा  जाये  |

 नई  बालक  लाइम  का  सर्वे य

 1१७०८.  को  जाधव  :  लबे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~

 क्या  दक्षिण  रेलवे में  बम्बई  राज्य  में  रोरेगाओं  कौर  सतारा  के  बीच  रेलवे  लाइन

 का  सर्वेक्षण किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कौर

 सरकार इस  लाइन  का  निर्माण  कब  areca  करेगी  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  st
 ar

 १९५८  में  ॥

 योजना  आयोग  द्वारा  भ्रनुमोदित  द्वितीय पंच  वर्षीय  योजना के  दौरान  में  बनाई  जाने

 वाली  G¥R  मील  लम्बी  लाइन में  यह  शामिल  नहीं  अतः  निकट  भविष्य में  इसके  निर्माण  को

 सम्भावना  बहुत  कम  है  ।

 -+  अव

 अग्रेज़ी में
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 भर्ती

 me

 श्री  प८  ला०  बरू पाल :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीजन  में  गत  वर्ष
 भर्ती  करते  समय

 अनुसूचित  तय  ों  के  लिये  सुरक्षित  स्थानों  की  gta  नहीं  की  कौर

 यदि
 तो

 कुल  कितने  नये  कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  हैं  श्नौर  उनमें  भ्रनुसूचित

 जाति  के  कितने  व्यक्ति

 रेलवे  उपमंत्री  (att  शाहनवाज  ३००  रुपये  माहवार  से  कम  की

 तीसरे  दर्जे  की  नौकरियों  की  हर  एक  कोटि  में  भ्रनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए

 डिवीजन  के  ग्राधघार पर  ३००  रुपये  माहवार  या  उससे  ऊपर  की  नौकरियों  की  हर  कोटि  में

 पूरी  रेलवे  क प्राघार पर जगह पर  जगहें  भ्रमरहित की  जाती  चौथें  दर्ज
 की  नौकरियों में  अनुसूचित

 जातियों  के  लिए  डिवीजन  के  प्राकार  पर  जगहें  आरक्षित  की  जाती  पिछले साल  बीकानेर

 डिवीजन में  जो  भर्ती  हुई  उसके  alas  इस  प्रकार हैं

 तीसरा  दर्जा  चौथा  दर्जा

 ला
 कुल  कितने  लोग  नियुक्त  किये  गये  २७६  प  €०

 इनमें  ग्रनुसूचित  जातियों  के  कितने  द  २४६

 बहनों  की  चोरी

 श्री  हलदर

 प  श्री  मोहम्मद  इलियास

 क्या  मलबे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हावड़ा  स्टेशन के  कैटरिंग  गोदाम  में  से  १५,०००  रुपये
 के  बतन

 बड़े  अजीब  तरीके  से  चोरी  हो

 )  यदि  तो  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  Q

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  जी

 (१)  रेलवे  सुरक्षा  aaa  पुलिस  इस  चोरी  की  जांच  कर  रहे  हैं
 ।

 (२)  तथ्यों  का  पता  लगाने के  लिये  एक  विभागीय  समिति  नियुक्त  की  गई  हैं
 ।

 (3) यह  प्रबन्ध  किया  गया  है  कि  सुरक्षा  कर्मचारी
 कड़ी

 निगरानी
 रखें  ।

 (४)  नदी  की  कौर की  गोदाम  की  दीवार  को  ate
 मजबूत  बनाने  के

 प्रदान
 पर  भी

 विचार  किया जा  रहा  है
 a  ee

 अंग्रेजी में
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 अ्रकाउंट्स  विभाग  में  प्रथम  श्रेणी  क  पद

 29kX  श्री  न  ला०
 बारूपाल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  tad
 बोर्ड  ने

 उत्तर  रेलवे  के  झकाऊंट्स  विभाग  में
 प्रथम  श्रेणी

 के  पदों  की  संख्या  बढ़ा दी  है  ;  श्र

 (a)  तो  ये  नये पद  किस  ग्रा धार पर  भरे  जायेंग े?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :
 जी  हां  ।

 पहले  दर्जे  की  सब
 गजटेड  जगहें  यूनियन  पब्लिक  alae  कमीशन  द्वारा

 था
 उसकी

 सलाह से  भरी  जाती

 ब  oo राजस्थान  में  त  पब्

 1१७१३.  श्री  कर्णों  सिरजो :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राजस्थान  के  उन  स्थानों  के  डिवीजन  वार  नाम  क्या हें  जहां  FeKG—US  में

 तारघर  खोले  जाने  AK

 राजस्थान  में  कितने  तहसील  मुख्यालयों  में  wit  तार  घर  नहीं  हैं
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री
 राज

 :

 एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता है  |  परिशिष्ट ४,  अनुबन्ध  संख्या  ५३]

 डाक  घर  खोलना

 कि

 थी
 इलयापेरुमाल

 :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मद्रास  राज्य  में  जिला  दक्षिण  तालुक  गांव  कंजनकुलई

 में  ब्रांच  डाक  घर  खोलने  का  विचार है

 यदि  तो  कौर

 यदि
 at  इसके कया  कारण

 तथा  सचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  कंजनकुलई  गांव

 में  पहले ही  ब्रांच
 डाक

 घर
 है

 |

 श्र  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 faa  aah  में
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 यात्रियों  घ्राण  सामान  से  न्याय

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  क्या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 १  अप्रैल  से  २०  १९४५७  तक  रेलवे को  यात्रियों और  सामान  से  अलग  gan  कितनी

 ora हुई
 थी  EXE  की  इसी  अवधि  में  यह  are

 कितनी-कितनी

 twa  उपमंत्री  वाह नवाज  :

 में  ग्रां कड़े  )

 2-¥-¥9  से  Fo0-€-¥Y  U-8-4E  से  2 oO--4E

 (१)  यात्रियों  से  हुई  आय  ६१  XE

 Yow  ay (२)  माल  से  हुई  ure

 सं  -facq

 1१७१६.  श्रीमती  मंजुला  देवी  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  जितने  सवारी  डिब्बे

 चल  रहे हें  वे  सब  बेकार हो  चुके  और

 क्या  सरकार  उनकी  मरम्मत  कराने  का  विचार कर  रही  है
 ?

 उपमंत्री  (att  शाहनवाज  :  पूर्वोत्तर  रेलवे
 पर  चल  रहे  पुराने

 डिब्बे इस  काबिल हैं  कि  उनमें  सफर  किया जा  सके  ।

 wer  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 .

 काल पाड़ा घाट  स्टैंड  पर  चाय  की  दुकान

 1१७१७.  डा०  सामन्त सि हार  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  कालू पाड़ा  घाट  स्टेशन की  चाय  की  दूकान कब  से  बन्द

 हुई  ह  ;

 उसके
 बन्द  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  सच
 है  कि

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों
 ने  जो

 निम्नतम  मूल्य  निश्चित  किया है

 वह  अपेक्षाकृत  ज्यादा

 क्या  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  इसके '  बन्द  हो  जाने से  जनता  को  कठिनाई  हो  रही

 है  क्या
 सरकार

 निम्नतम  मूल्य
 कम  करने  का  विचार कर  रही  ate

 जनता
 के

 लिये  इस  दुकान को  कब  तक  खोलने  का  विचार है  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 शाहनवाज  खां  ):  से

 एक  विवरण  सभा-पटल
 पर

 रखा

 जाता  है  #  देखिये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]
 वि  क  i  ee

 |  ry  ी  मे
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 चावल

 1१७१८.  सरदर  इकब्राल  fag:  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करा

 १९४७  में  महीना  वार  विभिन्न  राज्यों  को  कितनी  मात्रा  में  चावल  आवंटित

 किया

 क्या  आवंटित  किया  गया  सारा  चावल  राज्यों  ने  ले  लिया  कौर

 यदि  तो  कितना  चावल  नहीं  लिया  ak  इसके  क्या  कारण  थे
 ?

 fara तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  से  खाद्यान्न  का  आवंटन  आजकल

 aa  नहीं  होता  जेसे  कि  नियंत्रण  के  दिनों  होता T |  इसका  संभरण  उचित  मूल्य  वाली  दूकानों

 के  द्वारा  प्रत्यक्षतः
 केन्द्रीय  डिपों  कौर  जहां  केन्द्रीय  डिपो  नहीं  होते  वहां  राज्य  सरकार  करती

 जनवरी  से  १९४५७  तक  प्रत्येक  मास  जितने  चावल  का  संभरण  किया  गया  वह

 नीचे  दिया  जाता  है

 (coc  टनों  में  )

 मात्रा

 45

 98

 ¥E

 पर्

 ७३

 ४७

 प्रे

 पटे

 कुल  Rey

 ea

 हिमाचल  प्रदेश  में  फल

 1१७१८.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश
 के

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  बहुत  फल  प्रेमी  होता  है

 प्रत्येक  वर्ष  अनुमानतः
 फल  की  पैदावार  कितनी  होती

 मूल  अंग्रेजी  में

 302
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 क्या  यह  सच  है  कि  परिवहन  की  कठिनाइयों  शौर  विपणन  की  gilt

 के  अभाव  के  कारण  बहुत से  फल  वहीं  नष्ट  हो  जाते  ak

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  हु
 प्र०  :

 जी  हां

 एक  लाख  मन ॥

 सेब  झ्र
 की

 पैदावार  केवल  कोटगढ़  में  ही  होती है  कौर  लगभग  सारी

 पैदावार  बाजार  में  पहुंच  जाती  हैं  शौर  कोई  अपव्यय  नहीं  होता  ।  परन्तु  दूर  स्थित  स्थानों  में

 पैदा  होने  वाले
 फल

 परिवहन  की  कठिनाइयों  के  विशेषकर  वर्षा  ऋतु  बाजार  तक

 नहीं  पहुंच पाते  ॥

 परिवहन  की  कठिनाइयों  को  दुर  करने  के  लिये  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में

 सड़क  विकास  कार्येक्रम  काफी  पुरा हो  चुका है  कौर  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना

 में
 भी  इस  विकास

 कार्यक्रम को  जारी  रखा  जा  रहा

 तीन  फल  परिरक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने के  बारे में  भी  विचार  किया  जा  रहा

 पंजाब  में  सामुदायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंड

 1१७२०.  सरदार  इकबाल  क्या  सामुदायिक  बिकास  मंत्री यह  बताने की  छपा

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना काल  की  समाप्ति  तक  पंजाब  राज्य  frat

 क्षेत्र  और  कितनी  जनसंख्या  में  सामुदायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  योजनाओं  का

 उक्त  अवधि में  उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितना  खर्चे  किया  sik

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना काल  की  समाप्ति तक  कितना  क्षेत्र  और  कितनी  जनसंख्या

 इसके  wera  AT  जायेंगी  ?

 विकास  मंत्री  सु०  कु०  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता  परिशिष्ट  ४,  श्रनृबन्ध  संख्या  yy)
 AA]

 सहायक  अनुदान  १८३*'९६  लाख  रुपये

 ऋण  9&  °  लाख  रुपये

 वर्तमान  योजनाओं  के  अनुसार  कुल  राज्य
 ।

 जगाधरी  रेलवे  विशाल

 1१७२१.  सरदार  इकबाल  क्या  रेलवे  मंत्री  २५  १९५७  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या
 ६४५

 के
 उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 जगाधरी

 में  सवारी  कौर

 माल-डिब्बे  बनाने  वालें  कारखाने  में  कब  [  ?

 काम  शुरू  हो  eel

 faa  SasiT  में
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 उपमंत्री  शाहनवाज  1
 विस्तृत  प्राक्कलन

 शौर  योजना  तैयार  हो

 रही हे

 विश्राम  गह*ਂ

 ११७२२.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 न्
 पंजाब  teat  के  रेलवे  डाक  कर्मचारियों  के  लिये  पंजाब में  कितने  fara  गृह

 हैं  ;  कौर

 वह  कहां-कहां  स्थित हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  कौर

 जानकारी  नीचे  दी  जाती

 पंजाब  सकल में  कुल  १९  रेलवे  डाक
 सेवा  विश्वास  गृह  हैं  ।

 ये  निम्नलिखित  स्थानों  पर

 हैं

 सझ मत सर  ११.  नंगल

 जालन्धर
 शहर

 22.0  कालका

 होशियारपुर  १३.  शिमला

 लोहिया  भटिंडा

 जजों  grat  RX

 १६

 १७  हिन्द्रमालकोट

 डेरा  बाबा  नानक  RS

 खेमकरन  re  रोहतक

 १०.  रोपड़

 ल  के  फाटक *

 1१७२३.
 सरदार  इकबाल

 सिंह
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या
 उत्तर  रेलवे  में  कोई  ऐसे  रेल  के  फाटक  हैं

 जहां  २४
 घंटे  ड्यूटी  दी  जाती

 यदि  तो  वे  कितने

 क्या ऐसे  फाटकों  पर  नियुक्त  व्यक्तियों की  ड्यूटी  को  घटाकर  बारह  घंटे  करने  के

 बारे  में  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ?

 उपमंत्री
 दाह नवा डा

 जी  परन्तु  ऐसे  रेल
 के

 फाटकों  पर

 असल  काम  घंटे  में  से  कुल
 छः

 घंटे  ही  होता  _

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 %Rest  Houses.

 3%Level  Crossings.



 २८०२  लिखित  उत्तर  १६  Rex

 (a)  लगभग  १,३८६ 1

 उत्तर के  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 क्लब  लेखा  कमंचारो

 1१७२४.  श्री  मो ०  To  ठाकुर  :
 क्या

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सभी  रेलवेज  के  लेखा  विभागों  में  कितने  बी०  wo  एम०  Wo  पास  व्यक्ति

 Go— Ro  रुपये
 के  वेतन  क्रम  में  लोयर  डवीजन  नलकों  के  तौर पर  कार्य  कर  रहे

 वे  कितनी-कितनी देर  से  नौकरी  में  हैं

 रेलवे  उपमंत्री  शाह नवा शा  at)  22a  |

 wad  से  ३३  वर्ष तक  ।

 श्रम  विधियों  का  प्रशिक्षण

 १७२५.  नरदेव  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ऐसे  कालेज  जहां  tat  के  कर्मचारीवर्ग  पदाधिकारियों  ak

 weary  निरीक्षकों  को  श्रम  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  हो

 उनके  नाम  क्या हैं  ;

 इस  प्रशिक्षण की  अवधि  क्या है

 कया  इस  प्रशिक्षण  के  पाठ्यक्रम  में  रेलवे  सम्बन्धी  समस्याओं  को  विशेष  रूप  से

 रखा  गया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 रेलवे  उपमंत्री  शाह नवादा  :  (#)-a (&). से  कोई  ऐसा  कालेज  या  ट्रेनिंग  संस्था

 नहीं  है  जहां  रेलवे  को  सिर्फ  श्रमिक  कानून  की  ट्रेनिंग  दी  जाती  लेकिन  कुछ

 समाज  विज्ञान  की  संस्थाएं  है  जिनमें  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  ate  श्रमिक-हित  की  ट्रेनिंग  दी  जाती

 इस  तरह  की  तीन  शिक्षा-संस्थात्ों  में  रेलवे  के  कुछ  कश्मीर  अफसरों  श्र  fea  निरीक्षकों

 को  ३  से
 ४  महीने तक  at  ट्रेनिंग  दिलायी  जा  रही है  ।  इनके  नाम  इस  प्रकार हैं  :--

 १.  ae  इंडिया  इन्स्टीट्यूट  ग्राफ  सोशल  daa  एण्ड  बिजनेस  यूनिवर्सिटी

 कलकत्ता ।

 २.  जे०  के०  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  सोशियोलाजी  एण्ड  हयूमन  लखनऊ  यूनिवर्सिटी

 लखनऊ  |

 टाटा  इन्स्टीट्यूट
 श्राफ  सोशल  बम्बई |

 tra  प्रंग्रेजी  में
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 जो  लोग  हित  निरीक्षक
 का  काम  कर  रहे  उनको  दिल्‍ली  स्कूल  श्राफ  सोशल  वक  में  ट्रेनिंग  देने

 का  एक  प्रयोग  भी  किया  गया  जिसका  पाठ्यक्रम  ३  महीने  का  है  ।  इन  लोगों  को  रेलवे

 समस्याओं
 क बारे  में  ट्रेनिंग  देने

 का  काम  उन  रेल-श्रफसरों  को
 सौंपा  गया  था  जिन्हें  we

 विषयों  का  अनुभव हो  ।  इस  प्रयोग  के  फलस्वरूप  यह  विचार  किया  गया  कि  समाज  विज्ञान  की

 दिक्षा  देने  वाली  संस्थाओं  में  आराम  तौर पर  जो  पाठ्यक्रम  रखा  जाता  उसके  पर  एक

 एसा  पाठ्यक्रम  बनाया  जाय  जो  रेल  कर्मचारियों  के  लिए  are  उपयुक्त  हो  ।  कभी  इसके

 बारे  में  ahead  फैसला  नहीं  हुआ

 यात्री  सुविधायें

 1१७२६.  श्री  याज्ञिक  :  क्या  tat  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  पश्चिम  रेलवे  पर  यात्रियों  के  बूट  पालिश करने

 के  लिये  भ्रभिकर्ताग्रों  को  लड़के  नियुक्त  करने के  लाइसेंस  दिये  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  ये  झ्र भि कर्ता  इन  लड़कों  को  बड़ी  भ्रनुचित  adi  पपर  नौकर

 रखते  हं  झर  यहां  तक  कि  उनकी  अधिकतर  aaa  उनको  वंचित  रखते

 क्या  सरकार  इस  बात  के  लिये  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  कि  स्वयं  इन  लड़कों  को

 पोरों  की
 लाइसेंस

 दिये  जायें  जिससे  वें  पश्चिम  रेलवे  के
 स्टेशनों  पर

 काम कर  सकें  ?

 रेलवे  उपमंत्री  क्ञाहनवाज खां  ):  जी

 जी

 हाल  ही  में  इस  मामले  की  जांच  की  गई  थी  कौर  रेलवे  विभागों  को  हिदायतें  दी  गई

 (१)  कि  weary  पर  जूते  पालिदया करने करने  के  लाइसेंस  चमड़ा  कमाने  कौर  जूते  शादी  चमड़े  का

 सामान  बनाने  के  उद्योगों  की  सहकारी  संस्थाओं  को  ही  दिंये  जायें  ;

 (२)  कि  एक  लाइसेंस  एक  जिले  सैनिक  का  न  हो  ।

 (३)  कि  जब  नये  लाइसेंस  जारी  किये  जायें  aaa  पुराने  लाइसेंसों  का  नवीकरण  किया

 जाये तो  इस  नीति  का  अनुसरण  किया  जाये

 कीरतपुर में  छोटा डाक  घरਂ

 1१७२७.  श्री  दलजीत  कया  परिवहन
 तथा

 संचार  मंत्री  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार
 को  जिला  होशियारपुर  के  लोगों

 से  कोई  arse  मिले

 द्  कि  वहां  एक  छोटा डाक  घर  खोला  कौर

 pommneeimeeimens

 यदि  तो  इस  विषय में  क्या
 निर्णय  किया  गया  है

 ?

 Offic
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 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 राज  :  जी  ati

 की  भरतपुर  में  अतिरिक्त  विभागीय  ब्रांच  कार्यालय  को  विभागीय  छोटे  कार्यालय  में  परिवर्तित
 करने क  लिये  |

 विभागीय  प्रमाणों  को  देखते  हुए  ऐसा  करना  उचित  नहीं  समझा  गया  है  परन्तु

 यह  निश्चय किया  गया  है  कि  एक  उपयुक्त  व्यक्ति  के  मिलने  पर  जो  अतिरिक्त  विभागीय  सब

 पोस्टमास्टर  का  काम  कर  सके  इसे  अतिरिक्त  विभागीय  उप  कार्यालय  बना  दिया  जायेगा

 झमुतसर राव  विलाप

 ७२८.  श्री  दलजीत  सिंह  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने की  कृपा
 द्

 श्रमुतसर  रेलवे  वकंशाप में  इस  समय  कुल  कितने  कर्मचारी  काम  कर  रहे

 उनमें से  कितने  अनुसूचित  जातियों  के  ौर

 भ्रनुसुचित  जातियों  के  लोग  किन  वर्गों  में  काम  कर  रहे  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  at)  2 9 |

 १८६

 श्रेणी  «०  «१२

 श्रेणी  oe «  १७४

 इन्दौर  दिल्‍ली  रल  सम्पर्क

 1१७२६.  श्री  ATO  To  ठाकर
 या

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  से  इन्दौर  तक  एक  नई  tad  लाइन  का  निर्माण

 करने का  कौर

 r)  यदि  तो  इस  योजना को  alae  कार्यान्वित  न  करने के  क्या  कारण हूँ
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  (  श्री  दोनों  स्थानों  में  tad  सम्पक  पहले  से  मौजूद

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 टेलीग्राफ  सिगनल

 1१७३०.  श्री  स०  स०  बनर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री
 य  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  रेलवे  विभागों  में  काम  करने
 वाले  टेलीग्राफ  सिगनलों  में  से  ४५

 प्रतिशत को  उपयुक्त  ग्रेडों  में  रखा  गया
 अर

 तो
 पूर्वोत्तर

 रेलवे  में
 सिगनलों  को  उपयुक्त-ग्रेड में  न  रखने  के  क्या

 कारण  ?

 अंग्रेजी  में



 Boo’ १६  १९५७

 उपमंत्री  शाहनवाज़  ate  पूर्वोत्तर रेलवे  समेत  सभी  रेलों

 में  हिदायतों  के  ष्  टेलीग्राफ
 |

 को  में  रखा  जा  रहा  है  ।

 पंजाब  में  परिवार  प्रायोजन केन्द्र

 1१७३१.  श्री  दलजीत
 क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  १४  १९५६  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  €२१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYK—KY  में  पंजाब  राज्य  में  परिवार  आयोजन  के  कितने  केन्द्र  खोले  गये
 शौर

 इस  प्रयोजन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  पंजाब  राज्य  को  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के

 लिये  कितनी  राशि  दी  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  geug—Nyg  में
 पंजाब

 में  कोई
 नया  परिवार

 आयोजन  केन्द्र  नहीं  खोला  गया  ।

 पंजाब  राज्य में  परिवार  प्रायोजन  के  कार्यक्रम  को  जिसका  व्योरा  नीचे  दिया  जाता

 व्यावहारिक  रूप  देने के  लिये  स  लेकर  2,25, 284  रुपये  के  सहायक  च्

 ६४,७८२  रुपये  ग्राम (2)
 पंजाब  सरकार

 खोलने  श्र  राज्य  परिवार

 आयोजन  पदाधिकारी  का  खां

 करने  के  लिय े।

 ४,४०० (२)  फिलाडेलफिया  एक  ग्राम्य  परिवार  आयोजन  केन्द्र

 खोलने  के  लिय े।

 रार

 (३)  परिवार  प्रायोजन  पन्थ  ५१,२७७  रुपये  पाँच  नगरीय  पांच  ग्राम्य  परिवार

 शिमला  प्रायोजन  केन्द्र  खोलने  के
 लिये

 ।

 (४)  परिवार  आयोजन  २,७३६  रुपये  एक  परिवार  प्रायोजन  क्लिनिक

 चंडीगढ़  चलाने  के  लिये  ।

 (५)  दिशा  कत्याण  १३,०००  रुपये  एक  नगरीय  परिवार  आयोजन

 नंगल  टाउनशिप  खोलने '  के  लिये  ।

 कुल  १,  ३८,२९५  रुपये

 MTT  का  नवनिर्माण

 1१७३२.  श्री  ब०  स०  कमाती  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  atte
 के  रेलवे  के  नवनिर्माण  का  काम  शुरू  ,  कर  दिया

 गया

 मूल  श्रंग्रेजी में
 में



 २८०६  स्थगन  प्रस्ताव व  है  सी  १  १६  gays

 नवनिर्माण
 के  लिये  कितना  समय

 निश्चित
 किया  गया  है  ;

 भ्र ौर

 उसके  लिये  कितनी  राशि  श्रावंटित  की  गई

 रेलवे  उपमंत्री
 खां  जी

 gy  प्रतिशत  से  अधिक  काम  पूरा  हो  चुका  दोष  काम  १९५८  की  समाप्ति  तक

 हो  जायेगा

 १२.१२  लाख  रुपये  ।

 रेलवे  सेवा  मद्रास

 1१७३३.  ब०  स०  मति
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  सेवा  आयोग  मद्रास  का  कोई  सदस्य  शीघ्र  ही  सेवा  निवृत्त  होने  वाला  शरर

 यदि  तो  सभा  में  पहले  दिये  गये  एक  झ्राइवासन  के  चक  वहां  एक  हरिजन

 सदस्य  frat किया  जायेगा  ?

 fea  उपमंत्री  शाहनवाज़  खां  )  (  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 स्थगन  श्रस्ताव

 नई  उपनगरीय  बिजली  की  रेलवे  व्यवस्था  के  उद्घाटन  समारोह  पर  खाने  वाले

 लोगों  के  लिए  उचित  प्रबंध  करने  में  रेलवे  प्रशसन  की  अभिकथित

 असफलता  के  कारण  पदा  होने  वाली  स्थिति  ।

 महोदय
 :  मुझे श्री  ही  ०  ना

 ०
 श्रीमती  रेणु  चकर्वर्ति  कौर  श्री  इलियास

 की

 से  निम्न  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  मिली  है  :

 में  हावड़ा  स्टेशन  पर  नई  उपनगरीय  बिजली  की  रेलवे  व्यवस्था  के  उद्घाटन

 समारोह  पर  प्रधान  मंत्री  नेहरू  को  देखने  के  लिये  उत्सुकता  से  लोगों  की  भीड़

 को  संभालने  उनका  नियंत्रण  करनें  के  लिये  उचित  तथा  पर्याप्त  sara  करने

 में  रेलवे  प्रशासन  की  के  कारण  पेदा  होने  वाली  दुखद  स्थिति  atk

 उसके  परिणाम  स्वरूप  दो  व्यक्तियों  की  मृत्यु  शर  बहुत  से  लोगों  का  घायल

 होना  वीपी

 क्या  माननीय  मंत्री  समाचार  पत्रों  में  उल्लिखित  समाचार  के  अतिरिक्त  कुछ  कहना
 2  }
 &

 pia  उपमंत्री  शाहनवाज  हमें  इस  प्रस्ताव  की  सुचना  अनाज  प्रात  दस  बज

 सिली  थी  और  हमने  कलकत्ता  फोन  किया  था
 ।  परन्तु  लाइन  qj  राब  होने  के  कारण  हमें  जानकारी  नहीं

 मिली  ॥
 मिलाएं  ree

 fat  wit  में



 १६  १९५७  खान  ग्रोवर  खनिज
 तथा  विकास )  विधेयक  २८०७

 री ही०
 ना०  मुकर्जी  मध्य  )  :  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  अनुमति

 दी  जाय
 ।

 समाचारपत्रों  में  बहुत  दुखद  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  ।  कलकत्ता  के  बाज़ार  पत्रिकाਂ

 पत्र  ने  अपने  सम्पादकीय  में  लिखा  है  कि  लोगों  की  भीड़  घेरा  तोड़  कर  गाड़ी  पर  चढ़  गई  ्र  जिस

 के  दरवाज़े  अन्दर  से  बन्द  थे
 ।  उन

 बेचारों  को  यह  भी  पता  नहीं  था  कि  इस  गाड़ी  की  गति  कितनी

 तेज़  हो  जाती  है  ।
 ऐसे  समारोह  पर  इस  प्रकार

 की  दुर्घटना  बहुत  गम्भीर  बात  है  ।  रेलवे  प्रशासन

 ऐसे  लोगों  की  रक्षा  नहीं  कर  सका
 जो

 प्रधान  मंत्री  के  दर्शन  हेतु  वहां  कराये  थे  ।

 यह  दुर्घटना  शनिवार  को  हुई  थी
 और

 ग्राम  सोमवार  है
 ।

 इस  बीच  में  सभा  को  संतोष  दिलाने

 के  लिये  रेलवे  मंत्री  को  तथ्य  एकत्र  कर  लेने  चाहिये  थे  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब्०
 मेरा  निवेदन  है  कि  यह  स्थगन  प्रस्ताव  नियम

 विरुद्ध  है
 ।

 हताहतों  के  सम्बन्ध  में  तो  हम  सब  को  ही  दुख  है
 ।

 परन्तु  यदि  कोई  घटना  सामान्य  कारणों
 से  हो  जाती  है  तो  वह  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  कैसे

 बन
 सकती  है

 ।
 यदि  उस  दुर्घटना  का  सम्बन्ध  विधि

 तथा  व्यवस्था
 से

 है  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  उससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  ठीक  तथ्य  कया  इसके

 बारे  में  किसी  को  निश्चित  जानकारी  नहीं  जो  कुछ  कहा  जा  रहा  है  वह  समाचारपत्रों  पर  आाधारित

 है
 ।

 जिस  पहलू  से  भी  इसे  देखें  यह  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  को जानकारी कब  तक  मिलेगी ?

 fat  शाहनवाज  खां  :  तार  की  लाइन  खराब  होने  के  कारण  हमें  कठिनाई  हो  रही  है  oe

 है  कि  दो  या  तीन  दिन  में  हमें  जानकारी  मिल  जायेगी  ।

 महोदय  :  यह  विषय  परसों  तक  स्थगित  रहेगा
 ।

 परसों  माननीय  मंत्री  तथ्यों  के

 सम्बन्ध म  वक्तव्य  रग

 fat  मोहम्मद  इलियास  )
 भी

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  किसी  ने  भी स्वयं

 नहीं  देखा
 कि

 वहां  क्या  हुआ  है
 ।

 में  समारोह  पर  उपस्थित  था
 ।

 वहां  लोगों  के  बचाव  की  उपयुक्त

 व्यवस्था  नहीं
 की

 गई
 |

 बहुत  से  डिब्बे  खाली  थे
 शौर

 उन  में  अफसरों  ने  लोगों  को  घुसने  नहीं  दिया

 जिस  कारण  वे  बाहर  हैंडल  से  लटके  रहे
 |

 इस  घटना  में  बहुत  से  लोग  जख्मी  हुए  थे  ।  पता  नहीं  उन

 म॑  से  कितने  मर  गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  ने  इस  विषय  को  स्थगित  कर  दिया  है  |

 राज्य-सभा  स  सनद

 :  मुझे  सभा  को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य-सभा के  सचिव  से  यह  सन्देश  मिला  है

 कि  लोक  सभा  द्वारा  ६  दिसम्बर  gaye  को  पारित  भारतोय  रेलवे  विधेयक  REY

 को  राज्य  सभा  ने  भ्र पनी  १३  दिसम्बर  १९४७  की
 बैठक  में  बिना  किसी

 संशोधन के  स्वीकार

 कर  लिया है  ।

 खान  और  खनिज  तथा  विकास  विधेयक

 aaa  समिति  का  प्रतिवेदन

 fat  cater  में  खान  अ्रौर  खनिज  तथा  विकास )
 विधेयक

 १९५७  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं
 ।

 a

 4  रंगरेजी  में



 Roos  १६.  were

 अनहेंता  निवारण  विधेयक

 विधि  मंत्री  कु०  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  oder  निवारण

 2EXR  में  और  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  श्र०  कु०  सेन  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 an  Gane.  ee

 विनियोग  4)  विधेयक *

 मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )
 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  PEK

 yo  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  भुगतान  कौर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  manta  दी  जाय  |

 fort  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हमा  ।

 श्री  नादिर  भरुचा  :
 जहां  कहीं  राज्य  के  हिस्से  में  परिवर्तन  अथवा

 वितरण हो  वहां  भ्रनुच्छेंद  २७४  के  भ्रमित  भी  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  की  आवश्यकता  होती  परन्तु

 इस  विधेयक  में  केवल  अनुच्छेद  raX)  के  भ्रमित  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  का  उल्लेख  है  |  अतः  मानवीय

 मंत्री  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  नहीं  कर  सकते  |

 fat  ति०  ao  कृष्णमाचारी  :  यह  अ्रनुमति  ली  जा  सकती  है  परन्तु  अनुच्छेद  २७४  में  यह

 लिखा है

 विधेयक  या  जो  जिस  कर  या  शुल्क  में  राज्यों का  हित  सम्बद्ध

 को  झा रोपित  परिवर्तित  करता  जो  भारत  प्राय-कर  से  सम्बद्ध

 भ्रधिनियसितियों  के  प्रयोजनों  के  लिये  परिभाषित  पदावली  के

 अरथ  को  परिवर्तित  करता है  अथवा  जो  उन  सिद्धान्तों  को  प्रभावित करता  है

 से  कि  इस  अध्याय  के  पूर्ववर्ती  उपबन्धों  में  से  किसी  के  अधीन  राज्यों  को  धन

 वितरण  हें  या  हो  प्रिया  जो  संघ  के  प्रयोजन  के  लिये  ऐसा  कोई  where

 प्रायोजित  करता  है  जैसा  कि  इस  sear  के  पूर्ववर्ती  उपबन्धों  में  वर्जित

 पति  की  सिफारिश के  बिना  संसद्‌ के  किसी  सदन  में
 न

 तो  पुरःस्थापित  भर न

 प्रस्तावित  किया  जायेगा  4

 माननीय  सदस्य  इस  विधेयक  की  इस  विशेष  बात  पर  जो  उस  में  दी  गई  है

 के  उपरोक्त  उपबन्धों  में  से  किसी  के  अधीन  धनराशियां  राज्यों  में  वितरित  की  जाती  हैं  या  की  जा

 सकती  हूं
 311

 पर  तो  विश्वास  करेंगे  |  वस्तुतः  वितरण  तो  इन  उपबंधों  के  अधीन  किया  जा  चुका  है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  इस  बारे  में  निर्णय  दें

 *भारत  सरकार  के  गदाधारी  गज़ट  भाग  २,  अ्रतुभाग  २,  दिनांक  १६-१२-५७
 में  प्रकाशित

 ।

 मूल  wait  में



 १६  १९५७  विनियोग  ५)  विधेयक  २८०६

 fot  नाशिर  भूखा
 :  दिसम्बर  १९५७  की  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  म  यह  स्पष्ट  कहा

 यया  है  कि  पहले
 ४०

 प्रतिशत  के  श्राघार  पर  वितरण  होता  था  कौर  २५  प्रतिशत  के
 ILLES

 पर  वितरण होगा  ।  वितरण  में  हो  जाता  है  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  केवल  सिद्धान्त  का  प्रदान  है  ।  राशि  की  मात्रा  तो  वही  रहेगी

 परिवर्तन  केवल  सिद्धान्त  में  है  ।  यदि
 we

 वस्तुएं  जोड़  दी  जायें  तो  कया  यह  सिद्धान्त  के  उल्लंघन  का

 प्रदान  होगा  ?

 श्री  नौशीर  भरुचा
 :  भ्रनुच्छेंद के  er  ये  हें  विधेयक  या  संशोधन  .

 जो  कर  या  शुल्क  को  भ्रारोपित  या  परिवर्तित  करता  हैਂ  यहां  राशि  या  दर  किसी  में
 भी

 परिवर्तन

 का  प्रश्न  पैदा  होता  है  ।

 श्री  ति०  ६५  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  ने  भ्रनच्छेद  को  गलत  पढ़ा  है  ।  यहां  किसी

 ऐसे  कर  या  शल्क  का  सम्बन्ध  नहीं  जिस  में  राज्यों  के  हितों  पर  प्रभाव  पड़ता  हो  |  इसमें केवल  उस

 विशेष  wena  में  उल्लिखित  सिद्धान्त  में  परिवर्तन  का  seq  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सिद्धांततः  कोई

 परिवर्तन नहीं  हम्  ।

 श्री  नौशीर  भरुचा  :  संविधान  में  तो  सिद्धान्त  के  परिवर्तन  का  उल्लेख  नहीं है  ।

 श्री  ति०  त०  कुष्णसाचारी  :  संध  उत्पादन  शुल्क  वितरण  विधेयक में  ग्रनुच्छेद  २७४  के  अधीन

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  की  आवश्यकता  थी  कौर  वह  ले  ली  गई  थी  परन्तु  यहां  करों  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  अर  केवल  केन्द्र  का  ही  इस  में  हित  है  ।

 भ्िव्यक्ष  महोदय :  इस  विधेयक  के  genie  तो  मंत्री  महोदय  केवल  संचित  निधि  से  धन

 निकालना  चाहते  हे  ।  यहां  यह  उल्लेख  नहीं  कि  यह  राशि  राज्यों  को
 दी

 जायगी  और  द्रमुक
 अंशों  में  दी  जायेगी  ॥

 माननीय  मंत्री  ने  यह  भी  बताया  है  कि  पहले  विधेयक  ८८  पारित हो  अधिनियम  बन

 चुका  है  प्रौढ़  उस
 के

 अन्तर्गत  वितरण
 के

 हिस्से  या  प्रतिशतता
 दी

 गई  है  ।  इस  विधेयक में  अनुच्छेद
 Rov  के  अंतगर्त  सिफारिश

 की  कोई  अ्रावश्यकता  नहीं  |

 तै
 यह  द

 कि  वित्तीय  वर्ष  १६५७-५८  के  लिये  भारत  की  संचित fae
 कुछ

 राशियों  का

 भुगतान  शौर  विनियोग  प्रभावित  करने  वालें  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की

 अ्रवमति  दी  जाय  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 पी
 ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  रखें  |

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 वित्तीय  ad  ZENG  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में.से  कुछ  राशियों का

 epee  और  विनियोग  arf  करमे  are  विशेषक  पर

 निताई

 फिया  जाप

 हड़

 मूल  मजा  द

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत
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 PaeaeT  महोदय
 :

 यह  है  :

 ofS  fey चित  tate  में  से  कुछ  राशियों का वित्तीय  वर्ष  PEXVRNS  के  लिये  भारत  की

 भुगतान  कौर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय
 2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 महोदय
 :  प्रदान

 यह  है
 :

 कि  खंड  १  से  ३,  विधायक  का  नाम  शर  झ  सूत्र  विधेयक  का

 अंग  बनें ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हवा

 खंड  १  से  २  अनुसूची  ;  अधिनियमन  सुत्र  ate  faeta  का  नाम  द्धधििय्.क  में  जोड़  दिये  गये  ।

 tat  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :
 मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाय  |

 गभ्रव्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाय  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना

 ee  ee  a

 पसंद  (aazat  निवारण  विधेयक

 fad  महोदय
 :

 अब  सभा  श्री
 Ho  Fo  सेन

 के  १४  १€  ५७  के  उस  प्रस्ताव पर

 ar ण  fra  करेगी  जिसमें  संसद  निवारण )  विधेयक  को  दोनों  संभागों  की  संयुक्त

 समिति  को  सौंपने  का  पुन्नाग  रखा  गया  था  ।

 श्री  रघुबर  हाथ  )
 :
 मेंने  जब  इंग्लैंड

 के
 शेरों  का  उल्लेख  किया  था  तो  सभापति

 ठाकुरदास  भागंव  ने  कहा  था  कि  इंगलैंड  में  शेरफों  को  जिन  कर्तव्यों  का  पालन  करना  पड़ता  हू  वे  कर्तव्य

 यहां  तरफ  को  नहीं  करने  पड़ते  ।  उन्हें  विमुक्त  रखा  गया  है  ।  परन्तु  मेंने  कलकत्ता  गिर

 तथा  अ्रभिरक्षा  )  ग्र धि नियम में  देखा  है  कि  ain  को  किसी  व्यक्ति  को  विधि  द्वारा

 रक्षा  में  रखने  का  अधिकार है  ।  इसी  प्रकार  शेर  शुल्क  अधिनियम  १८५२  के  अनुसार  व्यवहार

 न्यायालयों  द्वारा  दी  गई  सम्पत्ति  को  अधिकार  में  रख  सकता  है  ।  च्  जेलर  या  सम्पत्ति

 रक्षक  का  काम  करता  है  ।  उसे  भ्रनहूंताओं  से  विमुक्त  नहीं  रखना  चाहिये  |

 समिति  अवैतनिक
 दंडाधिकारियों  मुनसफों,श्रादि को  इस  are पर  विमुक्त नहीं  करना

 चाहती  कि  उन्हें  काफी  सामाजिक  प्रभुत्व  प्राप्त  होता  है  ।  यह  बात  तो  शेरफों  पर  भी  लागू  होती  है  ।

 इस  विधेयक  में  सेवा  निवृत्ति  वेतन  पाने  वालों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ।  इंगलैण्ड  म

 LESe  में  एक  समिति  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  इन  लोगों  को  से  विमुक्त  करना  चाहिये  ।

 उस  आधार
 पर

 तो  यहां
 भी

 ये  लोग  विमुक्त  होनें  चाहियें
 ।  परन्तु  ताकि  उन्हें  एक  साथ  दो  लाभ

 ee  ee

 taasit  पै  में
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 निवृत्ति  वेतन  कौर  सदस्य  होने  के  नाते  वेतन  शादी न  मिले  इसके  लिये  हमें  यह  उपबन्ध  कर

 देना  चाहियें  कि  उन्हें  निर्वाचन  के  हेतु  निवृत्ति  वेतन  छोड़ना  होगा  ।

 विधि  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि  भ्रध्यापकों  और  चिकित्सकों  के  रूप  में  थोडा  समय

 काम  करने  वाले  लोगों  को  विमुक्त  करना  चाहिये
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  की

 समिति  का  मत  है  कि  बहुत  से  लोग  सरकारी  में  भी  थोड़ा  समय  काम  करने  वाले  भ्र ध्या पक

 अर  चिकित्सकों  के  रूप  में  काम  करते  हैं प्र  उनके  विधान  मंडल  में  खाने  पर  उन  के  कर्तव्य  पालन

 में  बाघा  जायेगी  |  साथ  ही  उन्हें  सरकार  से  पहले  ही  वेतन  मिलता  है  ।  aaa  समिति  को  इस  विषय

 पर  विचार  करते  हुए  उपरोक्त  तर्कों  पर  ध्यान  देना  चाहियें  ।

 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  यह  विधेयक  व्यापक  नहीं  है  ।  जब  तक  इसमें  उन  पदों

 सम्बन्धी  अ्रनुसूचियां न  दी  जायें  जो  ated  होंगे और  साथ  ही  यह  न  बताया  जाय  कि  अनीता

 का  प्रभाव  क्या  होगा  उसे  टूर  कसे  किया  जा  सकता  है  तब  तक  इसको  पारित  करने  का  कोई

 लाभ  नहीं  होगा  ।

 में  आशा  हूं  कि  इस  विधेयक  की  चर्चा  में  जिन  विचारों  को  व्यक्त  किया  गया  संयत

 समिति  उन  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  मेंने  यदि  शनिवार  की  चर्चा  न  सुनी  होती  तो  में  कभी  विश्वास

 भी  नहीं  कर  सकता  था  कि  श्री  अ  ०
 कु०  सेन  ने  एक  ऐसा  विधेयक  .पुर:स्थापित किया  होगा जो  इस

 सभा  की  स्वतंत्रता  are  प्रतिष्ठा  के  लिये  aaa  हानिकारक  है  ।

 लोकतंत्रात्मक
 व्यवस्था  के  संचालन  के  लिये  हमने  एक  सिद्धान्त

 की
 स्वीकार  किया  है  ।  वह

 यंह  है  कि  कार्यपालिका  विधान  मंडल  के  कार्यक्षेत्र  भ्र लंग  होने  चाहियें  ।  ह

 ्य  इस  विधेयक  द्वारा  कार्यपालिका  के  पदाधिकारियों  को  इस  सभा  में  लांया  जा  रहा  है  ।

 इस  सभा  को  पूर्व  प्राधिकारियों  ने  क्यों  यह  प्रयत्न  किया  था  कि  कार्यपालिका  के  अधिकार  रखने

 डालें  प्रेरणा  कार्यपालिका  के  प्रभाव  अधीन  व्यक्ति  इंस  सभा  के  निर्णयों  में  भाग  न  ले  सकें  ।  इसे  विधेयक

 के  खंड  २  के  उपखंड  को  देखिये
 ।

 इस  में  कहा  गया  है

 संघ मंत्री या या  राज्यमंत्री  का  कोई  पद  अथवा  उस  पदेन  या  नाम  से  1.0

 इंस  का  अर्थ  कितना  झ्र स्पष्ट  है
 ?

 क्या  यह  समझा  जाय  कि  एक  मंत्री  मंत्री-पद  के  अतिरिक्त

 अनप  पद  भी  धारण  कर  सकता  है  ?

 उपखण्ड  में  मुख्य  संचेतक  उपसचेतक  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है
 ।

 परन्तु  क्या

 इन्हें  वेतन  दिया  जाया  करेगा
 ?

 प्रभी  तो  उन्हें  कोई  वेतन  नहीं  दिया  जा  रहा
 ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  लाभ  के  पद  की  व्याख्या  करते  हुए  यह  कसौटी  निर्धारित  की  है  fH

 बह  पद  जिससे  कार्यपालिका  किसी  व्यक्ति  की  हटा  सकती  है  कौर  लाभ  का  पद  |  हमें ऐसे  लाभ

 के  पंद  को  ही  अगस्त  करना  है  ।

 संसदीय  लोकतंत्र  का  सिद्धान्त  यह  है  कि  कार्यपालिका  पर  संसद  का  नियंत्रण  रहेगा
 ।

 परन्तु

 कार्यपालिका  यदि  अपने  अंगों  पटेल  दि  लोगों  द्वारा  यहां  पहुंच  कर  कार्य
 में  हस्तक्षेप करे करे

 तो
 वह  लोकतंत्र  के  विरुद्ध  होगा

 ।

 माल  गुज़ार  पटेल  या  देशमुख  के  यहां  पहुंच  जाने
 से  संसद

 उनके

 भ्रंग्रेजी में
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 श्री  नाथ

 कार्य  की  निगरानी  नहीं  कर  सकेगी  ae  कार्यपालिका  को  तो  उन  पर  नियंत्रण  का  पुरा  अधिकार  है

 ही  ।  हमें  संसद  में  ऐसे  लोग  नहीं  लेने  चाहियें  जो  कार्यपालिका  की  हां  में  हां  मिलाने  वाले  हों  ।  इन

 लोगों  को  ले  लेने  से  न्यायपालिका तथा  विधान  मंडल  के  कार्यों के  पृथक्करण  के

 सिद्धान्त  की  शभ्रवहेलना होती  है  ।

 भले  ही  संविधान  में  इस  सिद्धान्त  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  परन्तु  यह  कहा  गया  है  कि

 संसद  कभी  कभी  इस  सम्बन्ध  में  विधान  बनाया  करेगी  ।  समिति  के  मत  में  इस  संसद  का

 कर्तव्य  है  कि  वह  विधान  मंडल  के  काय  को  के  प्रभाव से  बचाये  उन्होंने कहा  कि

 वह  इन  सिद्धान्तों  से  हटेंगे  नहीं  ।  में  मानता  हूं  कि  हमारे  संविधान  में  इन  श्रेणियों  के  लोगों  को  समय

 समय  जराहत  से  मुक्त  करने  का  है  पर  इस  प्रकार  की  विमुक्ति  या  छूट  देने  में  उन्हें  बहुत

 सावधानी  से  काम  लेना  चाहिये  ।  कार्यपालिका  का  जिन  व्यक्तियों  पर  प्रभाव  हो  उनको  इस  सभा  में

 ara  का  अधिकार  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  |  यदि  ऐसा  किया  जायेगा  तो  इस  से  हरनेक  संकट  पैदा

 होने का  भय  रहेगा  ।  यदि  हम  इस  सिद्धान्त  को  मान  कर  चलेंगे  तो  इस  का  यह  होगा

 कि  हम  कार्यपालिका  को  विधान  मंडल  के  सिर  पर  बैठाने  की  कोशिश  करेंगे  |  प्राय  लोग  भारत

 की  संसंदीय  प्रणाली  की  कर  रहे  हैं  ।

 में  तराशा  करता  हुं  कि  प्रवर  समिति  इन  सभी  बातों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करेगी  ॥

 पुभ्रध्यक्ष  महोदय  :  वैसे  तो  इस  विधेयक  के  लिये
 ४

 घंटे  का  समय  रखा  गया  था  1  पर  जब  यह

 विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जा  रहा  है  जो  सदस्य  प्रवर  समिति  के  लिये  सदस्य  रखे  गये  हैं

 वह  इस  समय  न  बोलें  तो  कच्छ  है  ।

 1  fet  ठाकुर दास  भार्गव  :  )  :  एक  कठिनाई  है  ।  मेरा  नाम  प्रवर  समिति  की  सदस्यता

 के  लिये  रखा  गया  है  ।  पर  में  कुछ  ऐसी  बातें  कहना  चाहता  हुं  जिन  पर  प्रवर  समिति  विचार  करेगी
 जन्नत  मेरे  साथ  रियायत  कर  के  मझे  अवसर  दिया  जाय

 श्री  सिहासन सिह  भ्रध्यक्ष  यह  विधेयक  जिस  रूप  में  राज  भवन  कै

 सामने  उसी  रूप  में  इसको  पास  कर  दिया  गया  तो  शायद  इस  भवन  के  च्»  सदस्य  मंत्री

 और  after  वर्ग  की  तरफ  aaa  दृष्टि  रखेंगे  ताकि  उनको  कहीं  न  कहीं  बैठने  का  कोई  अरन्य

 स्थान  भी  मिले
 ।

 पालियामेंट  के  सदस्यों  की  ईमानदारी  भ्रूण  इसके  लिये  यह  जरूरी  हो  जाता है

 हम  ऐसी  व्यवस्था  रक्खें  ताकि  हमारे  पालियामेंट के  सदस्य  का  किसी  मंत्री  या  किसी

 अ्रधिकारी  के  पीछे  रुझान  ही  न  हो  कौर  उन  को  किसी  प्रकार  का  कहीं  से  लाभ  मिलने  की  sat

 प्रभी  हम  ने  दस  वर्षों  के  इन्दर  इस  तरीक़े  के  तीन  विधेयक  पास  किये  श्र  में  माननीय  मंत्री

 से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सारे  एशिया  के  भ्रन्दर  भारत  ही  केवल  एक  ऐसा  देश  है  जिसके  कि

 तांत्रिक  तरीक़ों  की  झर  अन्य  तमाम  देशों  की  दृष्टि  लगी  हुई  है  कौर  जो  तरह  से  लोकतंत्र  को

 यहां  चलाने  में  समर्थ  हो  रहा  है  ।  लेकिन  हमने  भी  ऐसा  क़ानून  पास  किया  जैसा  कि  राज  हमारे

 सामने  पेश  है  पौर  इस  सदन  के  सदस्यों  को  इस  तरह  प्रलोभन  उठाने  का  अवसर  मिला  तो  भारत  जो

 art  एशिया  में  प्रजातंत्री  कार्यों  में  ग्रामणी  होने  जा  रहा  वह  शायद  इस  दौड़  में  पीछे  रह  जायेगा

 कौर  हमारा  इस  का  आचरण  देश  शर  सारे  एशिया  को  गुमराह  कर  देगा  ।  इसलिये  इस  दृष्टि

 से  में  खास  तौर  से  जो  भागंव  कमेटी  बनी  थी  उसकी  तरफ  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उसने  पांच

 at ie

 मल  भ्रंग्रेजी
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 तरह के  श्राफ़िसेज  )  को  कहा  है
 कि

 यहां  पांच  तरह  के  श्राफ़िसेज़  ग्राफ  प्राफिट  के

 माने  जायें  और  उनको  इस  की  सुविधा  नहीं  मिलनी  चाहिये  कि  वे  पालियामेंट  के  मेम्बर  बन  सक
 |

 रिपोर्ट  ग्राफ़  दी  कामेटी  are  श्राफ़िसेज़  साफ़  प्राफिट  के  पद  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन )

 के  पेज  १४  पर  पैरा  ३६  में  ये  पांच  बातें दी  हुई  हैं  :

 दन  पांचों  दृष्टिकोणों  से  नगर  हम  देखें  तो  हम पायेंगे  कि  जितने  ग्राफिंपेज  are  प्राफिट  को

 हम  इस  विधेयक  के  दरा  पार्लियामेंट  की  मेम्बरों  के  लिये  डिसक्वालिफाइड  होने  से  बचाना

 हैं  ताकि  वे  श्राफिसेज़  किसी  तरह  से  उनके  होनेसे  के  पार्लियामेंट  के  मेम्बर  बनने  में  तरह

 सिद्ध  न  तो  हम  पायेंगे  कि  करीब  सब  उसमें  a  जाते  हैं
 कौर

 शायद  कोई  ऐसे  बचते

 नो  उनके  न  श्री  जाते  हों  ।  पहले  हमने  मंत्रियों  को
 निकाला  क्योंकि  उनका

 निकाला  जाना

 जरूरी  था  पार्लियामेंटरी  सेक्रेट रोज  को  निकाला  लेकिन  अब  जिस  रूप  मं  हम  विधेयक  पास  करने  जा

 हैं
 उसके  ग्र तु सार  तो  शायद  ही  कोई  अाफिस  अलावा  सिविल  सर्विस  को  छोड़  कोई  ही  ऐसा

 ofa  बचेगा  जो  इस  के  अन्दर  नां  जाता  होगा  ।

 हमारी  सरकार  एक  वैलफेयर  सरकार  के  नाव  या  सोशलिस्ट  पैट्रन  के  नाते  बहुत  सी

 तिजारती  वस्तुग्रों  पर  भी  अपना  हाथ  डालने  जा  रही  है
 भर  ट्रेंड के  कुछ  सीगों  को  अपने  हाथ  में  ले

 भी

 लिया हूं  ।

 इस  विधेयक  के  द्वारा  हम हम  डायरेक्टर  मैम्बर  ग्राफ  स्टैचूटरी  बीडी  (afatea

 के
 श्राफिप

 कों  यह  कहने  जा  रहे  हैं
 कि  वह  mila  मेट

 को
 में  स्वरों  के  लिये  बाधक  नहों  होगा  ।

 रेलवे के  लिये  इस में  नहों  कहा  गया  है  लेकिन  उस  के  लिये  चल  कर  कह  सकते  हूं  कि

 रेलवे  बोले  का  मैम्बर  होना  भी  पालियामेंट  को  मेंबर  के  लिये  बाधक  नहीं  होगा  क्योंकि  इस  विधेयक

 में  हुम  ने  यह  डिज़ाइन  कर  दिया  है  कि  चेश्नरमेत  डाइरेक्टर  कौर  मेम्बर  ग्राफ  ए  स्टेशनरी  बौड़ी

 कारपोरेशन  का  चेयरमैन  मेम्बर  हो  सकता  है  उस  का  डाइरेक्टर  मेम्बर  हो  अभी  तक  हम

 ने  पट्टी  रक्खा  हैं  कि  ऐसी  कारपोरेशन का  चेयरमैन  या  डाइरेक्टर जहां  कि  उन  को  तनख्वाह  न

 मिलती  शर  श्री  दो  तरह  की  कारपोरेशन  बनाई  जाया  करेंगीं  या  वहां  पर  एक  दफा  लगा  दें  कि

 कारपोरेशन  का  मैम्बर  पेड  भी  el  सकता  है  झर  wags  नम्बर  भी  हो  सकता है

 यह  तो  ठीक  है  कि  उस  को  उस  अाफिस  होल्ड  करने  के  लिये  को  तनख्वाह  नहीं

 मिलती  हैं  लेकिन  उस  witha  क  wet  हू  शर  एनफुनुएंस  कौर  धेट्रोनीज

 होती  हैं  ।  इस  जरिये  लोगों  को  प्रलोभन  भी  हो  सकता  है  |  चेयरमैन  का

 और  डाइरेक्टर  का  काम  एग्जिक्यूटिव  काम  कार्यकारी काम  जिंस से  शासन  प्रणालो की

 व्यवस्था  चल  रही  पर  यहां  तो  पटेल
 प्रो

 कारपोरेशन  के  चेयरमैन
 दोनों

 को
 रक्खा  मेरी

 समझ  में  नहीं  प्राता  कि  वे  लोग  दोनों  जगह  कंपे  ईमानदारी  से  काम  कर  वह  वहां  पर  भी

 से  काम  करे  वहां  भी  ईमानदारी  से  काम  यह  मुमकिन  नहीं  है  ।  गर  इस  भवन

 के  भ्रमर  उसी  कारपोरेशन के  खिलाफ  कोई  बात  कराती  है  जिस  का  वह awa
 है  कि  वह

 कारपोरेशन सही  तरीके  से  काम  नहीं  कर  रहा  जवे  वहां  डो०  वी ०  कारपोरेशन के  बारे  में  कई  बार

 चर्चा  तो  वह  नम्बर  पालियामेंट  को  हैसियत  से  यही  कोशिश  करेगा  कि  वह  बात  यहां  न  उठ

 सके  ag  चाहेगा कि  हमेशा  उस  की  तारीफ  होती  रहे  ।  ऐसी  ऐसी  aga  कर के  हम  लोगों

 के  प्रकार  ऐसी  ही  भावना  दा  करेंगे  कि  वे  हमेशा  यह  कोशिश  करते  रहें  कि  उन को  कोई  स्थान

 प्रा लिया मेंट  में  मिल  जावें  ।

 ऐसे  लोगों  को  पार्लियामेंट  में  स्थान  दिला  देने  के  बाद  हम  पालियामेंट  को  एक  तरह  से  ऐसा  बना

 देंगे  कि  ag  किसी  भी  कारपोरेशन  या  कौर  किसी  चीज  पर  सही  तरीके  ईमानदारी  अपनी

 शय  प्रकट  न  कर  सक
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 [at  सियासत

 भार्गव  कमेटी  नें  feerarfataiardy F art F के  बारे  में  भ्र पनी  राय  दी  है  कि  फलां  फलां  चीज  को

 डिस्क्वालिफिकेशन  मान  लिया  जाय  ।  जब  हम  कमेटी  बनाते  हैं  तो  कमेटी  की  राय  को  मान्यता  देनी

 चाहिये  |  इस  कमेटी  ने  खास  शब्दों  में  वाइस  चान्सलर ों  के  लिये  कहा  है  कि  उन  को  जगह  न  दी  जाये  ।

 अगर  कोई  वाइस  चान्सलर  पालियामेंट का  मेम्बर  हो  जाये  तो  या  तो  वह  यहां  से  चला  जाय  या  वाइस

 चान्सलर  की  जगह  से  चला  जाय  ।  वह  दोनों  तरफ  न रहे  ।  लेकिन  ड्राप  दन  चान्सेल रों  को

 इस  सदन  में  कामय  रख  रहे  हूं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  जब  कमेटो  ने  बड़े  साफ  दाब्दों  में  कहा  है

 कि  वाइस  चान्सेल रों  को  क्यों  न  रक्खा जाय  तो  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।

 उसकी  डेफिनिट  श्रोपीनियन  है  श्रोपीनियन बेस्ड  ara  रीजन  पर

 आघारित  उन्हों ने  बताया  है  कि  वाइस  चान्सलर को  न  रक्खा  फिर भी  उसे  रक्खा

 जाता है  ।  लेकिन  हम  उस  को  भी  मान्यता  नहीं  दे  रहे  हैं  |  इस  तरह  से  तो  बहत  थोड़े  से  ही  लोग  बाकी

 रह  जाते  सिविल  सर्विसेज  वाले  बाकी  रह  जजेज बाकी  रह  हालांकि  रिटायर्ड
 जजेज

 जाते  पेन्शन वाले  भराते  हैं  कुछ  भ्र ौर  जगह  जो  पड़ी  रह  गई  जो  सेक्रेटेरियट  काम  करते

 वह  भी  चले  तो  हो  सकता  है  कि  एक  दिन  इस  पालियामेंट का  दूसरा  ही  स्वरूप  बन  जाये

 मगर  सरकारी  अहलकार  गये  तो  यहां  पर  कोई  काम
 न  हो  सकेगा  पार्लियामेंट  की  TATA

 इसलिये  जो  विशिष्ट  कमेटी  बनी  उस  का  कर्तव्य  है  कि  वह  इंस  बात  को  पुरीਂ  तरह  से  सोचे

 भौर  ध्यान  कि  कोई  विधेयक  बनाते  हम  ऐसा  काम  करें  जिस  से  पालियामेंट  की  सत्ता  पर

 या  के  सदस्यों  पर  कोई  उंगली न  उठा  सके  ।  राज  हमारे  प्रति  जो  देश  की  उंगली  उठती

 ae  हमारे  लिये  कलंक की  बात  है  ।  हम  जहां भी  जायें  वहां  हमारे  प्रति  चादर  का  भाव  होना  चाहियें ।

 पालियामेंट के  सदस्यों  में  त्याग  की  वृत्ति होना  चाहिये  ।  इस  वृत्ति  के  होते  हुए  हम  किसी  भी  प्रलोभन  मैं
 न

 पड़  कर  यहां  ईमानदारी  कौर  नेकनियती  को  अक्षुण्ण  wa
 ।

 यह  जो  विधेयक  विशिष्ट

 समिति में  जा  रहा  उस  के  विरोध  करने  या  समर्थन  करने  का  तो  सवाल  ही  नहीं  लेकिन  नगर

 यह  पास  होने  को  तो  में  तो  कम  से  कम  यह  मांग  करता  कि  चूंकि  इस  विधेयक  का  हम  लोगों  से

 ही  सम्बन्ध  इस  का  फायदा  पार्लियामेंट  के  मेम्बरों  को  ही  मिलने  वाला  इसलिये जैसे  मेम्बरों  को

 झपनी  राय  प्रकट  करने  को  आजादी  होती  उसी  तरह  वोट  देने  की  भी  आजादी  होनी  शौर

 वायद  इस  के  विरुद्ध  ही  में  अपना  वोट  देता  ।  यह  विशिष्ट  समिति  के  सामने  जा  रहा  कौर वह  इस  पर

 विचार  करेगी  ।  भागने  कमेटी  ने  इस  में  भ्रम्बेदकर  साहब  को  राय  बताई  सेन  साहब  की  राय  बताई

 में  समझता  हूं  कि  जितने  भी  ला  मिनिस्टर  पहले  हुए  सब  ने  प्रश्न  विचार  प्रकट  किये
 शौर

 सब  ने

 किसी
 न

 किसी  रूप  में  विरोध  किया  है  ।  परब  हमारे  सेन  साहब  कराये  वह  भी  यहां  पर  संख्या  बढ़ा  रहे

 हैं
 ।

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  संख्या  जितनी  भो  कम  उतनो ही कंम ही  कम  खराबियाँ  बौंगो  ।  जितनी

 अच्छी
 खोजें  दुनिया  में  हूँ  उन  की  संख्या  कम  होती  है  ।  संख्या  ज्यादा  होने  पर  उस  की

 घटती

 उस  का  नाम  घटता  है  ।  इसलिये  संख्या  बढ़ाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  कौर  भ्रमर  श्राप  को  संख्या  बढ़ानी ही

 है  तो
 दफा  १०२  के  भ्रंश  को  ही  कयों  न  हटा  उस  को  हमेशा के  लिये  खत्म  कर  दीजिये  ।

 बार  बार

 पालियामेंट
 में  एक  विधेयक  लाना  पड़े  शर उस  पर  बहस  करनी  पड़े  ,  फिर  बार  बार  पुराने

 को  रिपील  करना  पड़े  यह  कहां  तक  ठीक  हम  हमेशा  कुछ  न  कुछ  स्थान  इस  में  बढ़ाते  गये
 कल

 यह  परतों शर  बढ़ाया  a  ae  हम  इस  में  दस  कौर  बढ़ा  रहे  मुमकिन है  कि  agar

 चल
 कर

 काफी
 न  मालूम पड़े  प्रौर  सन्‌  १९५८  में  रोक  विधेयक  जाये  कि  इस  रास्ते  में

 दफा  १०२  रोड़ा

 साबित
 हो

 रहो  इसलिये  ऐसा  कर  दिया  जाय  कि  संविधान  इस
 को  डिस्क्वालिफिकेशन  न  करार

 द  सकें



 १६  १९५७  संसद  विधेयक  २५१५

 अभी  हमारे  यहां  एक  कलेक्शन  पिटिशन  aire  कोट  ने  मंजूर  किया  ।  एक  मुखिया  गांव

 TH  सदस्य  का  ऐजेंट  हो  गया  पैरों  होने  के  नाते  वह  एलेक्शन  पिटिशन  मंजूर  हो  गई  |  जो  मैम्बर

 खड़े  हुए  थे  वह  तो  शायद  जानते
 भो

 न  होंगे  कि  कौन
 उत

 का  एजेंट  बना  कौर  कौन  नहीं  लेकिन

 चूकि  मुखिया  एजेंट  बन  गया  इसलिये  उन  को  निकाल  दिया  लेकिन  हम  राज  यहां  पटेल  रख  रहे  हैं

 जो  कि  एक  तरह  से  सरकारी  कर्मचारी  है  ।  तहसीलदार  को  जगह  पर  पटेल  हैं  ।  प्रभो  भी  कई  जगहों

 पर  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसा  होने  जा  रहा  है  कि  गांव  सभाश्रों  के  जरिये  हो  माल गुजारो  वसूल  को  जाप

 शौर  उन  को  कुछ  ग्र ला उन्स
 दिया

 जाय
 ।  इस  में  बहुत  आदमी  रक्खे  जायेंगे  an  सभी  एक  तरह  में

 सरकारी  अहलकारों  को  तरह  से  होंगे  |

 बहरहाल में  जो  हिस्सा  बैढ़ाया जा  रहा  उस  के  बढ़ाने  का  स्वागत  नहीं  कर  लेकिन

 में  विशिष्ट  कमेटी  से  श्र  सेन  साहब  से  यह  aaa  करूंगा  कि  वह  विशिष्ट  कमेटी  में  बैठ  कौर  अपनी

 पार्लियामेंट  के  लिये  art  नियम  बनायें  ।  अनाज  भारत  एशिया  का  नेतृत्व  करने  जा  रहा  है  इसलिये  हमारे

 यहां के  सदस्यों  को  कम  से  कम  प्रलोभन हों  कम  से  कम  फायदा  उठाने  की  उन  में  हो

 इसलिये  अगर  यह  विधेयक  पास  कर  दिया  गया  तो  कोई  अच्छा  हादसे  हम  संसार  के  सामने  नहीं

 रख  सकेंगे  ।

 fea  goto  शर्मा  :
 में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  प्रकट  की  गयी  दकाश्रों से सहमत से  सहमत

 हूं  ।  परन्तु  जो  लोग  जनता  के
 मत

 से  निर्वाचित हो  कर  यहां  aia  हें  उन  के  लिये  rasa है  कि  वे

 अधिक  से  ग्रसित  जनता  की  सेवा  करें  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  संसद  का  सदस्य  है  तो  इस  का  यह  नहीं

 उसे  जनता  को  कौर  कोई  सेवा  करने  का  अधिकार  न  रहे  ।  में  उदाहरण  के  रूप  में  यह  कहना  चाहता

 हूँ  कि  यदि  समाज  शास्त्र  कोई  प्रोफेसर  रेडियों  पर  कोई  वार्ता  प्रसारित  करता  है  रेडियो  TH

 सरकारी  विभाग  है  तो  इस  का  प्रय  यह  नहीं  है  कि  उसे  संसद  का  सदस्य  बनने  की  अनुमति  न  हो  ।

 arg  किसी  व्यक्ति  को  संसद्‌  का  सदस्य  होगे  से  केवल  इसी  झ्राधार  पर  रोकते  हैं  कि  वह  रेडियो  पर

 वार्ता  प्रसारित  करता  है  यह  कोई  न्याय  नहीं  है  ।  बाप  ध्यान  रखें  कि  जो  व्यक्ति  संसद  का  सदस्य

 चुना  जाता  जनता  जिस  में  अपना  विश्वास  प्रकट  करती  है  उस  पर  हमें  साधारणतया  अविश्वास

 नहीं  करना  चाहिये  यदि  wag  के  ्  सदस्य  यदि  समाज  की  कोई  विशेष  सेवा  अपनी  विद्वता

 को  सहायता  से  करना  चाहें  तो  उन्हें  इस  की  भ्रनुमति  होनी  चाहिये  ।  यदि  सरकार  का  कोई  मामला

 उच्चतम  न्यायालय में  हो  तो  क्या  हम  केवल  इसे  प्राकार  पर  किसी  भी  माननीय  सदस्य  को  उस  मामले

 की  पैरवी  करने  को  अनुमति  नहीं  देंगे  कि  वह  संसद  का  सदस्य  है  ।  क्या  इस  से  उस  में  जनता का

 विश्वास  नहीं  रहेगा  ?  अतः  ऐसा  सोचना  ठीक  नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रवर  समिति इन

 दोनों  बरातों  पर  प्रच्छी  तरह  विचार  करे  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भाग
 :

 जनाब  स्पीकर  यह  जो  बिल  हमारे  सामने  है  इस  के  वास्ते

 सब  से  पहले  तो  में  ग्रानरेबिल  मिनिस्टर साहब  का  शुक्रिया  WAT  करना  चाहता  हूं  कि  बिजनेस

 जरी  मंत्रणा  से  सजेशन  पर  श्र  जिन  मेम्बरान  ने  सिलेक्ट

 कमेटी  के  वास्ते  रेफरेंस की  दरख्वास्त की  थी  उन  के  व्यूज का  लिहाज  रख  कर  मेहरबानों  फरमा  कर

 इस  के  ऊपर  मोशन  ग्राफ  कंस डर  शन  के  वास्ते  नहीं  कहा  है  बल्कि  ज्वाइंट  सिलेक्ट  कमेटी  को  रेफरेंस

 )  के  बारे  में  कहा  है
 ।  फ़िलवाक़े

 इस  हाउस  में  बहुत  से
 मेम्बरान

 को  बदी  सख्त  मायूसी

 होती  भ्रमर  यह  मोशन  हाउस  के  सामने  आती  कौर  कोशिश  यह  की  जाती  कि  बिल  मोजूदा  फार्म
 में

 पास  कर  लिया  जाये  |

 यह  मामला  दरअस्ल  इतनी  अहमियत  का  है  कि  जिस  के  ऊपर  बहुत से  मेम्बर

 ह —
 चेयरमैन  के  मेम्बर  शर  दूसरे  साहिबान  $$$

 हुए  कौर  श्रानरेबिल ३०  PENS

 को

 इकट्ठे

 मूल  प्रंग्रेजी  में
 302



 लारा
 २८१६  संसद  विधेयक  सोम  दीपक  १६  TEU

 ठाकर  दास

 स्पीकर  साहब  की  खिदमत  में  हाजिर  हो  कर  उन्हों  ने  श्री  की  कि  वह  मेहरबानी  फरमा
 कर  इस  मामले

 का
 इन्तिज़ाम  करें  ताकि  यह  मामला  हमेशा  के  लिये  फूलप्रूफ  हो  जाये

 ।
 चुनांचे  खास  तौर

 पर
 एक  कमेटी

 हमारे  श्रानरेबिल  स्पीकर  साहब  ने  बनायी  जिस  को  खास  टिम्स  श्राफ  रेफरेंस  दिये  wie  यह  हुक्म
 दिया

 कि
 तुम  ऐसा  मसाला  इकट्ठा  करो  जिस

 से
 गवर्नमेंट  को

 इस
 बारे

 में
 कनून  बनाने

 में  इमदाद  मिले  1.
 ~

 जनाब  यह  मामला का  कल  का  एक  पार्लियामेंट का  दो  पालियामेंटों

 का  सारी  दुनिया  की  पालियामेंटों  के  वास्ते  एक  सब  से  अहम  चीज  है  ।  चुनांचे कई  सदियों  से

 विलायत में  इस  के  ऊपर  झगड़ा  होता  चला  है  इस  के  ऊपर  कम  से  कम  सेकड़ों  एक्ट  कौर

 रिजोल्यूशसं  हाउस  प्रूफ  में  पास  हुए  जिनकी  तफसील  देखना  चाहें  तो  हाउस
 प्राण

 कॉमन्स के  सन्‌  १९५७  के  डिस्क्वालिफिकेशन्स  dae  में  मिल  जायेंगी  |  यह  एक्ट  आज  खुशकिस्मती  से

 हमारे  हाथ  में  है  जिस  का  हमें  बेहद  इन्तिजार  था  ।  इस  अन्दर  दस  सुफहों  अन्दर  उन  ऐक्ट हाय

 और  रिजोत्यूशनहाय  की  तफसील  दी  गई  है  जो  इस  एक्ट  के  रू  से  रिपील  किये  गये हैं
 ।

 यह  मामला

 हमारी  पालियामेंट  के  सामने  भी  आज  ही  नहीं  आया  है  ।  अगर  हम  अपनी  पार्लियामेंट को  देखें  तो  हम

 को  मालूम होगा  कि  सन्‌  १९४७  वे  बाद  जो  हमारी  पार्लियामेंट  बनी  वह  इस  थारे  में  तीन  एक्ट  पास
 कर

 चकी है  ।  १९४०  में  एक  पास  सन  Peyl  में  एक  किया  च्च्  G42 A Uh Ute में  एक  एक्ट

 पास  किया  जिस को  एक्ट  १  सन  Rau  कहते  हैं  ।  लेकिन  बावजूद  उन  ऐक्ट  हाय  के  यह  शिकायत रही

 है  कि  ये  एक्ट  काम्प्रीहेंसिव नहीं  हैं  ।  ये  ऐक्ट  ऐसे  नहीं  हें  कि  हम  कह  सकें  कि  हम  a  कानन  को  ठीक

 तौर  पर  रख  सके  हैं  ।  यह  मामला  हम  को  शर  भी  तकलीफ  देता  हमारे सामने  वे  कानून न  होते  जो

 कि  इतने  तक  मदर  पारलियामेंट्स  में  पास  हए  |

 खद  हाउस  आफ  कामन्स म में  सन्‌  १९४१  में  एक  सिलेक्ट  कमेटी  विठायी  गई  कौर  इस  गरज  के

 वास्ते  बिठायी  गई  कि  इस  कानन  को  कंसालिडेट किया  जाये  |  बड़े  अरसे  तक  वह  काम  करती  रही

 उसे ने  बड़ी  गवाहियां लीं  ।  उस  कमेटी की  रिपोर्ट  यह  थी  कि  यह  कानून  बड़ा  श्रार्काइक  कौर  कन्फ्यूज्ड

 है  कौर  बड़ी  अ्रनसैं  फील्ड  कंडीशन  में  है  ।  चुनांचे  सिलेक्ट  कमेटी की  रिपोर्टे  के  बाद  यह  मामला सन

 VexS  में  मदर  ग्राफ  पार्लियामेंट  के  सामने  पुस्  और  जो  रिपोर्ट  हम  ने  इस  मामले  के  मुताल्लिक़

 लिखी उस  के  अपेंडिक्स में  यह  ॒  सिलेक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  भी  दी  गई  है  ।  उस  तक  ऐक्ट  पास  नहीं

 हुआ था  ।  खुशकिस्मती से  विलायत  में  सन्‌  १  ५७  में  वह  ऐक्ट  भी  पास  हो  गया  ।  में  चाहता  हूं  और

 दरख्वास्त  करूगा  अपने  श्रानरेबिल  ला  मिनिस्टर  साहब  से  कि  वह  मेहरबानी  फरमा कर  सिलेक्ट  कमेटी

 के  तमाम  मेम्बरान  के  पास  इस  ऐक्ट  की  एक  एक  कापी  भेज  दें  क्योंकि  यह  बड़ा  इल्यमिनेटिंग  डाक्यूमेंट

 प्रलेख  )  जिससे  हम  को  अपना  कानून  बनाने  में  बहुत  मदद  मिलेगी

 हमारे  हिन्दुस्तान  के  भ्रमर  भी  यह  मामला  राज  से  नहीं  है
 ।

 इस  तरह  का  मामला  कि

 क्वालिफिकेशन  )  कया  किस  तरह  से  उस  को  कायम  किया  किस  तरह  से  उस  दूर

 किया  जाये  और  किस  तरह  से  उस  पर  अमल  किया  यह  मामला  हमारे  यहां  उस  से  चल  रहा

 है  जब  से  कि  यहां  पर  रिप्रेजेंटेटिव  इंस्टीट्यूशन्स  संस्थानों )  की  हुई
 ।  चुनांचे सन

 Rol HAMA में  ौर  सन्‌  १९ १४  में  जिन  ऐक्स  की  रू  से  रिफार्म्स  नाफिज  किये  गये  उन  में  इस  के  वास्ते  भी

 प्रावीजन  बनाये  गये  ।  झ्राखिर  ऐक्ट  सन्‌  PERE  में  पास  जिस  की  दफा  २२  का  हवाला उस  रिपोर्ट

 में  दिया  गया  है  जिस  को  कमेटी  ara  श्राफिस  प्राफिट  ने  बनाया  ।  शर  उस  में  दर्जे  है  कि  श्राफिस

 श्राफ  प्राफिट  के  लेते  ही  उस  शख्स  को  उस  अाफिस  से  जुदा  कर  दिया  जायेगा  और  उस

 फीकेशन
 को  रिमूव  करने  का  अख्त्यिर  पार्लियामेंट  को  ही  होगा

 ।
 चुनांचे  ऐक्ट  सन्‌  PERE  की  दफा

 २२  जाहिर  करती  है  are  से  तकरीबन
 ४०

 बरस  पहले  भी  हम  ने  इस  मामले  पर  गौर  किया  था  1



 १६  १९४५७  संसर  विषयक  रप  Re

 सन्‌  १९३५  के  ऐक्ट  में  साफ  तौर  पर  कौर  ६९  में  इस  का  fee  कराया  है  ।  कौर  वहां  से

 ag  प्राचीन  हमारे  कांस्टीट्यूशनल  के  श्राटिकिल १० ०२
 में  |

 जानिब  वाला  मुलाहिजा  फ़रमायेंगे

 कि
 श्रार्टिकिलि  १०२  में  किसी  किस्म  के  शक  की  गुंजाइश  नहीं  छोड़ी  गई  है  कौर  जो  शख्स  इस  प्राचीन

 की  खिलाफवर्जी करता  है  उस
 के

 लिये  ड्रा स्टिक  कांसीक्वेंसेज  होंगे  ।  कोई  शख्स  जो  कि

 गवर्नमेंट  ah  इंडिया  या  किसी  स्टेट  गवर्नमेंट  के  अवसर  अाफिस  श्राफ  प्राफिट  के  लये  हों

 वह
 न  पानियामेंट के के  वास्ते  खड़ा  हो  सकता  है  कौर  प्यार  खड़ा  हो  कर  गलती  से  यहां  ग्रा  भी  जाये  तो

 वहू  कायम  नहीं  रह  सकता
 ।

 श्रगर  पालियामेंट  चाहे  तो  उस  डिस्क्वालिफिफेशन को  हाटा  सकती  है  ।

 झगर  पार्लियामेंट  ऐसा  नहीं  करती  तो  कोई  ताकत  कौर  कोई  कानून  ऐसा  नहीं  है  जिस  के  जरिये  वह

 पालियामेंट का  मेम्बर  हो  सके
 या

 यहां  रह  सके  |  चुनांचे इस  के  वास्ते  ये  शरायत  हैं  कि  जब  कभी

 यह  सवाल  उठे  तो  यह  मामला  प्रशंसकों  को  रेफर  किया  जायेगा  कौर वह  इस  मामले को  तै  करेंगे

 कि  उस  शख्स  को  चुना  जाना  चाहिये  या  नहीं
 ।

 इसमें  इलैक्शन  पिटीशन  का  सवाल  भी  नहीं  भ्राता  ।  यह

 अख्तियार  डाइरेक्ट ली  प्रेसीडेंट  को  है  कि  ag  ते  करें  कि  उस  शख्स  को  चुना  जाना  चाहिये था  या  नहीं

 दौर  प्राया  उसको  हटा  देना  चाहिये  ।  झगर  प्रेसीडेंट  को  अख्तियार  हो  तो  बुरे  कांस्टीट्यूशनल  वह

 मेंट  साफ  इंडिया  का  भ्रस्तियार  होता  है  ।  लेकिन  इस  चीज  को  गवर्नमेंट  ara  इंडिया  के  हाथ  से  भी

 ले  लिया  गया  है  ऐसा  खास  वजूहात  से  किया  गया  है  ।  इस  का  मंशा  यह  है  कि  पालियामेंट  के  मेम्बर

 इंडिपेंडेंट  हों  कौर  फ्री  फ़ाम  करप्शन  हों  क्योंकि  aa  ऐसा  नहीं  होगा  तो  देश  का  इन्तिज़ाम  ठीक से

 नहीं चल  सकेगा
 ।

 यह  सब  से  बड़ा  उसूल  है  कि  जिस  के  मुकाबले  में  सारे  उसूल  हेच  हें  ।  यह  सब  से

 पहली  चीज  है  कि  मेम्बर  ara  पालियामेंट  फ्री  फ़ाम  इन्फ्लुएंजा  होने  चाहियें  ताकि  इस  देश  की  हुकूमत

 ठीक चल  सके  |  ऐसा  होना  सावरिन  बाडी  के  मेम्बसं  के  वास्ते  एक  बड़ी  चीज  है  क्योंकि  जो  शख्स

 ईमानदार है  श्र  गवर्नमेंट  और  एग्जीक्यूटिव  के  प्रसर  से  आजाद  है  वही  यहां  पर  ग्रा जा दाना  तौर  से

 काम  कर  सकता  है  |  चुनांचे  इस  के  लिये  बड़ी  सख्त  सजा  रखी  गई  है  ।  किसी  शख्स  को  डिस्क्वाली

 फीकेशन  मालूम  हो  फिर  भी  वह  यहां  जाकर  बैठ  जाय  या  वह  डिसक्वालिफाइड  न  हो  पर  वह

 झ्राफिस  are  प्राफिट  लिये  हुए  हो  झर  फिर  यहां  बैठ  जाये  तो  उस  के  वास्ते  ५०  ०
 रुपया  रोज  के

 की  सजा  का  प्रावीजन है  ।  जो  कि  कांस्टीट्यशन की  दफा  2or  में  दी  हुई  है  ।

 झगर  यह  अाफिस  श्राफ  प्राफिट  के  पद  )  की  डिस्क्वालीफिकेशन किसी  मेम्बर  को  लागू  होती

 वो  तो  में  यह  मानने  के  लिये  तैयार  हुं  कि  यह  उस  मेम्बर  की  निहायत  ही  बदकिस्मती  उसको  इलैक्शन

 में  कामयाब  हो  कर  जाना  होता  है  कौर  उस  के  रास्ते  में  वैसे  ही  बहुत  काफी  हरदित्त  |  हो  सकता  है

 कि  उस  ने  कोई  भ्रान्ति  गलती  से  ले  लिया  pt  जिसे  वह  श्राफ  प्राफिट  ने  समझता  हो  ।

 उस  से  यह  गलती  हो  सकती  है  और  यहां  aa  कर  पार्लियामेंट का  मेम्बर  बनने  की  कोशिश  कर

 सकता  है  ।  ऐसे  दर्श  के  लिये  भी  कोई  मर्सी  नहीं  दिखाई  गई  है  ।  कयों
 ?  इसलिये कि  उसूल यह  है  कि

 पार्लियामेंट
 का  मेम्बर  एक  ऐसा

 शख्स
 जिस  के  बारे  में  हम  कह  सकें  कि  वह  बिल्कुल  आजाद  है

 सब  तरह  के  प्रलोभनों  से  ऊपर  है  ।  च  जहां  पालियामेंट  का  मेम्बर  होन  की  ये  तारीफें  दी  गई

 वहां  यह  तारीफ  भी  दी  गई  कि  सिफ  वही  शख्स  पार्लियामेंट  का  मेम्बर  चुना  जा  पकेगा  जो  कि  पच्चीस

 बरस  की  उम  का  कलेक्टर  सिटीजन ars  इंडिया  हो  साथ  ही  उस  को  ऐसी  ae.  क्वालिटी

 हासिल  जो  कि  पार्लियामेंट मुकर्रर  करे  ।  यह  तारीफ  झा टि किल
 ८४

 में  दी  गई
 ।

 मेम्बर  साहिबान  को  याद  होगा कि  इस  पार्लियामेंट में  एक  रेज्योल्यूशन  पाया  जिस  में  यह

 करार  दिया  गया  था  कि  पालियामेंट  के  मेम्बर्स  के  लिये  कोई  एजूकेशनल  क्वालिफिकेशन  रखी

 लेकिन  हाउस  ने  कोई  क्वालिफिकेशन नहीं  रखी  कौर  पनी
 तरफ

 से
 इस  किस्म

 की
 कोई  पाबन्दी

 मुकर्रर  नहीं  जिस  के  मायने  यह  हैं  कि
 लोग  जिस  को

 aaa  रिप्रेजेंटेटिव  मुक़र्रर कर

 सकते  हैं  ।.
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 ठाकुर  दास

 १०२  में  प्राचीन  श्राफ  प्राफिट  होल्ड  करने  के  ग्र लावा  झर  भी  पाबन्दियां  रखी  गई

 @  वह  पागल  न  हो--पागल  तो  कोई  परवाह  कोर्ट  से  डिक्लेयर  ड  पागल  न

 शअनडिस्चार्ड  इनसालवेट न  किसी  दूसरे  मुल्क  के  लेजिस्लेचर का  मेम्बर न  सिटीजन  श्राफ

 इंडिया वगैरह  |  इस  का  मतलब  साफ  यह  है  कि  आफिस  प्राफिट को  लेने  वाला  भी  उसी

 जुमरे  में  जिस  में  इन  दूसरी  डिस्क्वालिफिकेशन्ज
 को  रखने

 वाला  जायेगा
 ।

 जिन

 केद्यान्ज
 का  में  ने  जिक्र  किया

 वे
 एक  से  एक  aren  डिस्क्वालिफिकेशन्स हैं

 ।
 में  अरज  करना  चाहता  हूं

 कि  इस  से  बढ़  कर  कोई  डिसक्वालिफिकेशन नहीं  है  कि  एक  arent  यहां  पर  चुन  कर  आये  और

 यहां  पर  पूरी  आजादी  के  साथ  काम  न  करे  शर  यह  ख्याल  करे  कि  गवर्नमेंट  का  कोई  मेम्बर  मुझे  किसी

 कमेटी  का  मेम्बर  बना  कोई  afer  श्राफ  प्राफिट  दे  जो  कि  मुझे  इज्जत

 कौर  पैकेज देगा  ।  इससे  गवर्नमेंट  भी  खराब  हो  जाती  है  वह  यह  ख्याल  रखती  है  कि  हम  को  इस

 तरह  से  किसी  प्राप्ति  की  स्पोर्ट  मिल  सकती  है  ।  में  अज  करना  चाहता  हूं  कि  ये  दोनों  बातें  हमारे  देश

 की  बरबादी का  कारण  हें  ।  इसलिये  ऐसे  किसी  आदमी  को  गवर्नमेंट  नहीं  हटा  सकती  जिस  के  बारे  में

 यह  कहा  जाय  कि  वह  इन  डिस्क्वालिफि+कशन्ज के  नीचे  झा  गया  उस  को  सिफ  प्रेजीडेंट हटा  सकता

 है--और  wae  में  प्रेजीडेंट  भी  उस  को  नहीं  हटा  सकता  उस  का  तो  fas  नाम  रखा  गया  है  ।  इस

 झा टि किल  में  कहा  गया  है  कि  इस  सिलसिले  में  इलेक् दान  कमीशन  की  राय  प्रेजीडेंट  के  लिये

 पाबन्दी  होगी
 ।

 मामला  फौरन  इलेक् दान  के  पास  जायेगा  उस  की  राय  प्रेजिडेंट को  कबूल

 करनी  पड़ेगी  और  उस  के  मुताबिक  यह  करार  देना  पड़ेगा  कि  उस  को  अाफिस ग्राफ  प्राफिट

 मिला  है  या  नहीं  ।  इस  बात  को  इतना  समझा  गया  कि  कांस्टीट्यूशन  में  यह  प्राचीन  रखा  गया

 और  यह  ग्रह का मात सादर  किये  गयें

 हमारे  सामने  तीन  बिल  जिन  का  कि  में  ने  जिक्र  किया  हैं  ।  उन  तीनों  बिलों

 से  सारे
 मेम्बरान  कौर

 पब्लिक  गंरमुतमईन
 क्योंकि

 उन
 बिलों

 में  लम्बी  चौड़ी  ् एग्जेम्प्शंज

 दी  गई  थीं  ।  वे  ware  इतनी  जबदंस्त  थीं  कि  गवर्नमेंट  के  हाथ  बड़े  खुले  हुए  थे  कि

 ag  जिस  को  सी ड्यूस  करना  करे--वह  मेम्बर  सी ड्यूस  हो  या
 न

 यह  बात

 हैं
 ।  जो

 मेम्बर  किसी  ऐसे  भ्रान्ति  को  कबूल  करता  वह  हाउस  का  मेम्बर  रहने  का

 अख्तियार  नहीं  रख  सकता  |  ये  तीन  बिल  सेटिसफेक्टरी  नहीं  थे  ।  इसलिए  एक

 कमेटी  मुकर्रर  की  जिस  को  यह  काम  सौंपा  गया  कि  वह  रिपोर्ट  करे  कि  क्या  कमियां

 वे  किस  हद  तक  जाते  हैँ  शौर  उन  को  किस  हद  तक  नहीं  जाना  चाहिए  ।  कमेटी

 ने  एक्सटेंशन  भी  हासिल  की  ait  एक  साल  में  काम  पुरा  कर  दिया  और  भ्रपनीं

 रिपोर्ट  पेदा  कर  दी  ।  वह  रिपोर्ट  हाउस  के  सामने  हैं  ।  सवाल  यह  पैदा  होता  है  कि  जिस

 गरज  से  वह  रिपोर्ट  की  गई  वह  गरज  पूरी  हुई  या  नहीं
 ।

 इस  बिल  को  देख  कर  मुझे

 यह  कहने  में  जरा  भी  ताम्मुल  नहीं  है  कि  गवर्नमेंट  ने  इस  कमेटी  की  सिफारिशों की  परवाह

 नहीं  जितनी  कि  उसे  करनी  चाहिए
 थी

 झर  उस  कमेटी  के  are  पूरे  नहीं

 क्योंकि  गवर्नमेंट  ने  इस  बिल  में  इस  मामलें  को  इस  तरह  देखा  जो  कि  कमेटी  की  राय

 के  मुताबिक  नहीं  था  ।  अगर  यह  एक्ट  पास  हो  तो  देश  में  एक  ऐसी  खराबी

 जिस  को  हम  ध्यान  में  नहीं  ला  सकते  हैं  ।  मुझे  उम्मीद  हैं  कि  हमारे  ला  मिनिस्टर  साहब
 ~

 कौर  गवर्नमेंट  इस  बात  का  खास  तौर  पर  ख्याल  रखेंगे  कि  यह  मामला  ऐसा  जिस  मं

 नान-ग्राफिशियल  श्रोपीनियन  का  पूरा  दखल  होना  चाहिए  ate  यह  देखना  चाहिए  कि  हम

 अपनी  पार्लियामेंट  को  पाक  att  साफ  xa  ।

 जब  में  इस  बिल  की  तरफ  देखता  हूं  तो  मालूम  होता  है  कि  कई  बातों  के  बारे  में

 गवर्नमेंट
 ने  कमेटी  की  राय  को  न  सिर्फ  कबूल  नहीं  बल्कि  उस  के  कतई  ब  रिलीफ--उसकी



 १६  १९४७  विधेयक  BRE

 डिफायेन्स में--कई  बीजों  रखी  जिस  को  ग्राम  तौर  पर  aga  से  साहबान  पसन्द

 नहीं  करेंगे  कौर  कंट्री  भी  पसन्द  नहीं  करेगा  ।

 सब
 से  बड़ी

 जिसकी  में  नुक्ता-चीनी  करना  चाहता  हूं  र  जिस  को  सिलेक्ट
 कमेटी खास  तौर  से  यह  है  कि  असल  wea  इस  कमेटी  के  बनाने  असल  मन्दा

 हमारे  स्पीकर  साहब  का  उन  मेम्बर  साहबान  जो  कि  उन  की  खिदमत  में  हाजिर

 हुए  यह  था  कि  एक  ver  शिड्यूल  बना  कर  रखा  जिस  में  कि  आफिस शफ

 प्राफिट  की  तारीख  की  जाय  दौर  बताया  जाय  कि  ये  ये  श्राफिसीज  श्राफ  प्राफिट  हैं
 कोई  उन  में  से  किसी  को  पहले  से  होल्ड  कर  रहा  तो  वह  पालियामेंट  के  लिए

 खड़ा  नहीं  हो  सकता  है  कौर  अगर  वह  खड़ा  हो  कर  कामयाब  हो  जाता  तो  पालियामेंट

 में  कायम  नहीं  रह  सकता  है  ।  यह  बात  सबको  मालूम  होनी  चाहिए  ।  जब  तक  यह  मालूम

 न  तब  तक  उस  शख्स  का  क्या  कसूर  जो  कि  असलियत  को  नहीं  जानता  है

 जो  खड़ा  होता  है  wit  कामयाब  हो  कर  यहां  ar  कर  बैठ  जाता  है
 ?

 इसलिए  सब  से

 पहली  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  यह  एयरटेल  किया  जाय  कि  अ्राफिस  श्राफ  प्राफिट  क्या

 हे  और  उन  को  शिड्यूल  में  दाखिल  किया  जाय  ग्रोवर  यह  प्रोवाइड  कर  दिया  जाय  कि  at

 के  लिए  ये
 अशख़ास  खड़े  नहीं  हो  सकते  जब  तक  यह  नहीं  होता  तब  तक  श्राफिस

 a a

 आफ  प्राफिट  का  कानून  मुकम्मल  नहीं  हो  सकता  |  यही  चीज  जिस  को  गवर्मंट

 ने  जाहिर  करने  से  परहेज  किया  है  ।  स्टेटमेंट  ग्राफ  आबजेक्ट्स  एंड  रिलीज  में  उस  ने  कहा

 है  कि  हम  शिड्यूल  नहीं  बना  सके  क्योंकि  हमारे  सामने  प्रैक्टिकल  डिफीकल्टीज  थीं
 ।

 लेकिन  गवर्नमेंट  ने  यह  नहीं  देखा  कि  जो  कमेटी  मुकर्रर  की  गई  उस  ने  महीनों बैठ  कर  कम

 से  कम  दो  सौ  कमेटीज  के  कांस्टीट्च्यूदन्ज देखे  जहां  तक  उस  के  इल्म  में

 पूरी  मालूमात  की  कि  किस  तरह  से  शिड्यूल  बनाया  जाय  भर  N  बनाने  की  कोशिश

 की  |

 कमेटी  की  तीन  सब-कमेटियां  बनाई  गई  शर  उन  कमेटियों  ने  रिपोर्ट  की  ।  वे  रिपोर्ट

 मफस्सल  तौर  पर  साया  कर  दी  गई  और  चन्द  एक  कमेटियां  ऐसी  करार  दी  जिनकी

 मेम्बरशिप लेने  से  कमेटी  की  राय  में  किसी  शख्स  को  डिसक्वालिफाइड किया  जा  सकता

 मझे खुशी  है  कि  इस  बारे  में  a  हाथ  मजबूत  हो  गए  हैं  ।  रिपोर्ट  क  पार्ट  बी

 सका  २३४५  से  २७४  तक  उन  तेरह  कमेटियो ंके  बारे  में  हम  ने  धज  किया  था  fe
 उन  कमेटीज

 की  मेम्बरशिप  afer  श्राफ  प्राफिट  में  ar  जायेंगी  i  इस  बिल  की  रू  से  यक-कलम  वं

 सब  कमेटियां  ऐसी  करार  दी  गई  जिन  की  मेम्बरशिप  डिसक्वालिफिकेशन  एन टेल  नहीं

 करेगें
 |

 विलायत  के  ऐक्ट
 मं  यह  करार  दिया  गया  है  कि

 इस
 किस्म  की  कमेटीज  की

 Pu | yracarq  जरूर  डिसक्वालिफिकेशन  होंगी  ।  में  विलायत  के  ऐक्ट  पर  इसलिए  जोर  देता  हूं

 कि  हमारी  हमारे  पालियामेंटरी  चाहे  हम  मान  या
 न

 उन
 म

 अच्छाई  हो  या  न  उन  बातों  पर  aw  जो  कि  मदर  श्राफ  पालियामेंट्स ने  हजार

 बरसों  के  तजुर्बे  बाद  कबूल  की  हैं  ।  पहले  शिड्यूल  में  वह  लिस्ट
 दी

 जिनकी  मेम्बर

 fara  से  कोई  शख्स  अाफिस  are  प्राफिट  होल्ड  करता  gat  माना  जायेगा  इसलिए

 डिसक्वालिफाइड हो  जायेगा  ।  में  चाहता  हूं  कि  सिलेक्ट  कमेटी  खुद  बैठ  कर  नए  सिरे  से

 द  । इन  को  ग्राफ  प्राफिट  करार

 में  ने  जायंट  कमेटी  की  तजवीज  की
 थी  ।

 स्पीकर  साहब  श्राम  तौर  पर  किसी  सिलेक्ट
 कमेटी  क  मेम्बर  मुकर्रर  नहीं  होते

 ।
 उन  को  छोड़  कर

 नैक्स्ट
 वैस्ट

 हमारे  डिप्टी  स्पीकर

 को  में  ने  godt  तरफ  से  दरख्वास्त  की  थी  कि  वह  उस  कमेटी
 के

 चेयरमैन  बनें
 ।
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 ठाकुर  दास  भागने

 जिस  कमेटी  में  डिप्टी  स्पीकर  साहब  होतें  हमारे  eer  के  मुताबिक  वे  उस  के  चेयरमैन

 होते  हैं  ।  में  चाहता  था  कि  जो  हाइएस्ट  शभ्रादमी  उन  पर  यह  जिम्मेदारी  डाली  जाय

 कि
 वे  शिड्यूल मुझे  खुशी  है  कि  झ्ानरंबल  मिनिस्टर  साहब  ने  इस  को  कबूल कर

 जहां  मैं  जिम्मेदारी  डालना  वहां  जिम्मेदारी डाल  दी  है  ।  में
 करना

 चाहता हूं  कि  यह  कानून  सारे  हिन्दुस्तान  के  लिए--सारी  स्टेट्स  के  लिए--बनेगा शर  यह

 एक  एग्जेम्प्लरी  होगा  ।  जैसा  कि  श्री  नाथ  पाई  साहब  ने  कहा  यह  सारे  एशिया  में

 अपनी  एक  मिसाल  होगा  ।  में  चाहता  हूं  कि  यह  कानून  इतना  मुकम्मल  बने  कि  जों
 गलतियां

 मदर  श्राफ  पार्लियामेंट  ने  करी  हें  वे  भी  हम  न  करें  ।  में  क्लेम  करता  हूं  कि  हमारा

 च्यूद्वान  सारी  दुनिया  में  कांस्टीच्यूशन्ज  से  ara  हैं
 ।

 हमारा  यह  एक्ट
 भी

 एक  ऐसा

 नमूना  जिस  पर  यूरोप  कौर  सारी  दुनिया  के  मुल्क  चलें
 |

 हम  हाउस

 आफ  शमीम  के  कायदों  पर  चलते  हैं  और  हम  पाते  हें  कि  उन  में  इतनी  खूबियां

 इतनी  उमदा  चीजें  जिन  को  देख  कर  हमारा  दिल  लुभायमान  होता  है
 ।

 झगर

 उससे  बढ़िया  नहीं  तो  कम  से  कम  ऐसा  ऐक्ट  हमारे  लिए  जो  कि  उस  के  बराबर  हो

 ।

 इस  नए  एक्ट  १९४७  की  एक  खास  दफा  की  तरफ  में  तवज्जह  दिलाना  चाहता

 हूं  पौर  वह  दफा  है  दफा  ११  ।

 में  यह  चाहता  कि  हमारे  रिप्रिजेंटेशन  are  पीपल  एक्ट  में  यही  रूल  बने
 ।

 हर  एक

 मेम्बर  जहां  ae  लिखा  होता  है

 में  संसद  का  सदस्य  बनने  के  लिए  अपनी  सहमति  देता  हूं
 '

 :

 उसक  साथ  यह  लिखा  जाए  :  निक  यह  पढ़  लिया  है  शौर  में  ०५  किसी  शेड्यूल

 के  इन्दर  नहीं  जाता  श्र  में  यह  जानता  हूं  कि  मेरे  में  यह  डिसक्वालिफिकेशन  नहीं हे

 यह  चीज  पेरियार  इसके कि  उसको  खड़ा  होने  की  इजाजत  दी  होनी  चाहिये  ।

 इसलिए  उसके  अन्दर  यह  रूल  बनना  चाहिए  जैसा  कि  इसमें  है  ।  इस  रूल  को  बनाने  से

 यह  साफ  जाहिर हो  जाएगा  कि  वह  wea  खड़ा  नहीं  हो  सकता  मेरे  दोस्त  [:  सी
 ०

 साहब  ने  बड़े  जोर  शोर  के  साथ  अपनो  तकरीर  की  है  कौर  उसके  दौरान  में  उन्होंने

 कहा  है  कि  कोई  भारी  हो  या  बड़ा  भारी  बकौल  हो  उसको

 क्वालिफिकेशन  के  दायरे  मे  नहीं  जाना  चाहिए  ।  में  इस  चीज  के  मेरी  में  नहीं  जाना

 चाहता  ।  हमने  कमेटी  के  grew  ऐसे  लोगों को  जो  कहीं  बॉडकास्टिंग  करें  कसो  रेडियो

 स्टेशन  से  उनको  डिसक्वालिफिकैशन से  एग्जेंम्प्ट  किया  हुसना  है  ।  उनकी  ag  तजवीज  तो

 हमने  पहले  ही  मानी  हुई  हैं
 ।

 वुकला  साहिबान  का  जहां  तक  ताल्लुक  आराम  तौर
 पर

 पब्लिक  प्रासीक्यूटर वगेरह  होते  हें  उनके  वास्ते  हमारी  तजवीज  ag  हैं  कि  उसकी

 फीकेशन  रिमूव  न  की  जाए  ।  मेरी  अब  भी  यही  राय  हैं  कि  उसकी  डिसक्वालिफिकेशन

 रिमूव  नहीं  होनी  चाहिए  ।  लेकिन  हमारे  शर्मा  साहब  ने  बड़े  जोर  शोर  की  तकरीर  की  कौर

 कहां  कि  मेम्बर  ars  पार्लियामेट
 एक  अजीब  तरह  का  जानवर  होता  है  जो  मामूली  जानवरों

 से  बहुत  ज्यादा  फौकियत  रखता  है  ।  इस  वास्ते  उसके  ted  में  कोई  रुकावट  नहीं  डाली

 जानी  चाहिए  ।  में  मानता  हूं  कि  भेम्बर  आफ  पालियामेंट  एक  ऐसा  झ्रादमी  होता  है  जिस  में

 लाखों  आदमी
 अरपना  कॉन्फिडेंस  देते  हें  सनौर  वह  जरूर  प्रति  aa होना  चाहिए  ।  लकिन

 यह  तो  वह  चीज  हुई  जिसको  लाजिक  में  कहते  हें  कि  उस  चीज  को
 जिसको  किਂ

 हम  साबित
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 करना  चाहते  हैं  एज्यूम  कर  लेते  हैं  ।
 इसमें  यह ह  दोष  हैं  ।  इस  दोष  को  दूर  किया  जाना

 चाहिए  1
 मैम्बर  वहीं  शख्स  होना  चाहिए  जिस  में  दोष  न  जिसमें  कोई  डिसक्वालिफिकेशन

 जो  कोई  are  प्राफिट
 न  लिए  हुए  हो  dare  १  ane  ४  ने  इस  चीज

 का  दि  कर  दिया  हैं  ।

 जिसके  माने  यह  हुए  कि  इस इस  एक्ट  के  जो  जो  अाफिस  आफ  प्राफिट दर्ज  हैं

 उनके  झ्र लावा  कोई  शख्स  झकास
 a

 प्राफिट  होल्ड  करता  वह  डिसक्वालिफि  केशों

 होगी  साथ  ही  उन  शझ्राफिसीस  के  वास्ते  जो  इसके  इन्दर  मैनशंड  हैं  उनके  भ्र लावा
 जितने

 अाफिस  श्राफ  प्राफिट  हें  उनके  वास्ते  मैम्बरशिप  श्राफ  पालियामेंट

 फीकेशन  नहीं  होगी
 ।

 सैक्शन  १  इलाज
 ४

 ने  यहं  फैसला  कर  दिया  है  कि  ag  शेड्यूल  सुंद

 बिल्कुल  जामय  एक्सवल्यूसिव  इसके  wat  जो
 अ्ाफसिस  दर्ज  हैं  उनके  अ्रलावा  कोई

 एसा  अाफिस  नहीं  होग  जो
 किसी  को  डिसंक्वांलिफाई  करे  ।  कानून  हमेशा  सर्टेन॑ होना

 चाहिए
 ।

 इस  की
 रू  से

 इसको  wee  बनाਂ  गया  हूँ
 ।

 उस  जमाने  में  जब  यह  कानून  विलायत  में  पास  नहीं  माथा  एक  मशहूर  उबा  टाइम्स

 ने  इस  कानून  क॑  बारे  में  लिखा  था  उस  वक्त  जब  ag  सिलेक्ट  कमेटी  की  स्टेज  में  थां  कि

 सिलेक्ट  कमेटी  ने  बड़ा  भारी  एहसान  किया  हैं  जो  उसने  एक  शैड्यूल  बनाने  की  कोशिश

 की  है  भर  उसने  इंडीकेटर  किया है  कि  किप  तरह  का  यह  कानून  होगा  ।  ने  एक

 Tl! & 4 aifeaat  &
 sid  or  fos  DAT & bTT4  सहने  हो  te  उसी  गदा

 Ge  त
 els aTfax

 लि
 आक

 आफ  प्राफिट  है  ।  हमारा  शैड्यूल  बने  और  ag  सटन  हो  उससे  यह  पता  चले  कि

 अाफिस  श्राफ  प्राफिट  क्या  है  ।  इसके  अलावा  कई  चीजें  इस  के  अन्दर  थीं  जिन

 का  हावाला  टाइम्स  ने  दिया  जिन  को  पढ़ना  में  गैर  जरूरी  समझता  हूँ
 ।

 इस
 वास्ते  सब

 से
 पहली  चीज  जो  हमें  करनी  चाहिये  वह  यह  है  कि  हम  एक  शैड्यूल

 बनायें  जिस  में  हम  अाफिस  साफ  प्राफिट  का  इंडिकेशन  देंਂ  ।  वह  एक  जामे  शैड्यूल  होगा

 जिस  के  अन्दर  सारे  श्राफिस  are  प्राफिट  प्रा  ।  अगर  सारे  नहीं  आयेंगे  तो  वहू

 शख्स  जो  कि  उस  मोड्यूल  के  कहीं  नौकरी  कर  लेगा  तो  उसको  feat  qa

 में  teres  से  खारिज  नहीं  किया  जाएगा  ।  विलायत  के  एक्ट  कां  एक  चीफ  मैरिट  यह

 में  चाहता  हूं  कि  हमारे  एक्ट  का  भी  चीफ  मैरिट  एक  यह  हो  और  यह  च  ज  हमारे

 एक्ट  के  झ्रन्दर  भी  झा  जाये  |

 हमारे  ला  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  बिल  पेश  किया  वह  एक  नेगेटिव  सा  बिल

 है  ।  उन्होंने  तो  यह  कहा  है  कि  फलां  चीज  डिसक्वालिफिकेशन नहीं  होगो  लेकिन  ag  बतलाने

 की  तकलीफ  नहीं  की  कि  अाफिस  are  प्राफिट  क्या  ।  कौन  कौन  से  आफिसर्स  हें  जिन

 को  आफिस  श्राफ  प्राफिट  कहा  जाएगा  ।  में  यह  मानता  हूं  कि  यह  एक  काम

 है  ।  पहले तो  अाफिस  की  तारीफ  करना  मुश्किल  फिर  प्राफिट  को  तारीफ  करना  मुश्किल

 है  कौर  उसके  बाद  झ्राफिस  श्राफ  प्राफिट  की  तारीफ  करना  .  मुश्किल  है  ।  जहां  तक  प्राफिट

 का  सवाल  है  उन्होंने  मौनेटरी  प्राफिट  को  Mea  aA  रखा  है  ।  चुनाचे  उन्होंने  लिखा  है
 कि

 ५ कः पंसेटरी  एलाउंस  से  नीचे  या  कम्पेंसेटरी  की  हद  तक  कोई  झ्राफिस

 होगा  जिस  का  उन्होंने  जिक्र  किया  है  तो  वह  arise  are  प्राफिट  नहीं  होगा
 ।  दक

 इसके  अन्दर  सिर्फ  रुपये  am  पाई  का  ही  खयाल  रखा  गया  है  किसी  दूसरी  चीज  का

 हालांकि  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  में  और  सैकड़ों  चीजें  हें  जिन  का  हवाला  उसम  दिया
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 गया  है
 ।

 डा०  श्री  सी०  सी०  खिलवाड़  ate  बहुत  से  दूसरे  मेम्बरों  ने  जिन्होंने

 उस  मौक  पर  तकरीर  की  थी  जब  यह  बिल  बनाये  गये  कहा  था  ak  साफ  तौर  से

 कहा  था  कि  इसमें  fam  रुपये  पैसे  का  सवाल  नहीं  बल्कि  ऐसा  आफिस जो  किसी  को

 इस  हालत  में  रखता  हें  कि  वह  dom  दे  वह  अाफिस जिस  में  इन्फ्लएन्स  बढ़ता  हो

 जिसमें  एडजेक्टिव  का  एक्सरसाइज  रुपये  पैसे  के  डिसबसंमेंट  का  सवाल  इस

 किस्म  के  प्राचीन  भी  आफिस  श्राफ  प्राफिट  बनते  हें  ।  जहां  पर  में  प्रेक्टिस  किया  करता  था

 वहां  पर  एक  वकील  मजाक  में  कहा  करता  कि  मझ  को  कोई  तनख्वाह  नहीं  चाहिये  ।

 मुझ  को  न् प्रानरेਂ  थानेदार  बना  wae  मैजिस्ट्रेट  बना  में  राजी  |  यह  पस

 का  मामला  बहुत  जरूरी  हूं
 ।

 जो  सेलेरी  लेकर  सरकार  की  नौकरी  करता  बह  पालियामेंट

 का  मैम्बर  होने  के  किसी  भी  सूरत  में  काबिल  नहीं  है  ।  श्रानरेबिल  साहिबान

 की  बात  ग्रहण से  और  उनके  बारे  में  में  अलग  पेज  करूंगा  |  लेकिन  नगर  किसी  vet

 को  ज्यादा  पैकेज  मिलता  ज्यादा  डिगनिटी  मिली  ज्यादा  wae  मिलते  हैं

 ज्यादा  इन्फ्लयएंस  मिलता  किसी  आफ़िस  की  रू  तो  वह  प्राचीन  श्राफ  प्राफिट  की

 जद  में  भ्राता  हू  |  लेकिन  यह  बिल  इसकी  बिल्कुल  परवा  नहीं  करता  है  ।  यह  बिल  यह

 डिफाइन  नहीं  करता  कि  अाफिस  ग्राफ  प्राफिट  है  क्या  ।  इसकी  तरफ  से  इसने  बिल्कुल  ग्रां  खे

 बन्द  कर  ली  हे  ।  एक  ही  चीज  का  ध्यान  रखा  गया  है  कि  कहीं  कोई  कम्पेंसेंटरी  एलाउंस

 से  एक  पेसा  ज्यादा  तो  नहीं  लेता  जसे  कम्पेंसेटरी  एलाउंस  हीं  सब  कुछ  हो  ।  कितने  ही

 मिनिस्टर  att  कितने  ही  मेम्बर  हमारे  हाउस  में  ऐसे  हैं  जिनको  जो  कम्म्पेंसेटरी एलाउंस

 पालियामेंट  देती  वह
 उनके  सामने  हेच  है

 शर
 उससे  कई  गुना  ज्यादा  जरूरी  वे  गवर्नमेंट

 के  कोर्स  में  बतौर  टैक्सों  क  war  करते  हूं  ।  लेकिन  जो  ज्यादा  जरूरी  चीज  है  वह  यह  है

 कि  पालियामेंट  के  मेम्बर  इस  काबिल  न  इस  प्रलोभन  में  न  पड़ें  कि  वे  अपनी  स्वतंत्र

 राय  की  परवा  ही  न  करें  श्र  सोचें  कि  इस  तरह  से  मुझ  को  फलां  जगह  मसिल  जाएगी

 बे  किसी  मिनिस्टर  के  जेर  एहसान  नहीं  होने  गवर्नमेंट  के  जेर  एहसान  नहीं  होने

 चाहियें  |  उन्हें  बरकरार  रखते  हए  अपना  काम  ईमानदारी  के  साथ  कर

 सकने  &  काबिल  होना  चाहिए  हमें  सोचना  चाहिए  कि  ar  यह  चीज  पूरी  होती  हैं

 या  नहीं  ।

 ला  मिनिस्टर साहब  ने  कहा  fe  सोशलिस्ट पटने  जो  तान  वाला  उसमें

 हम
 को  बहुत  से  लोगों  जरूरत  बहुत  से  ऐसे  एक्स पट  जरूरत

 होगी जो  यहां  पर  कर  बहस  कर  सकें  |  मेरा  खयाल  fe  उनका  यह

 नुक्‍्तानिगाह  उस  प्वाइंट  प्राण  व्यू  से  मेल  नहीं  खाता  जो  में  उनके  सामने  रख  रहा

 जो
 कमेटी  हमारी  बनी  वह  हिन्दुस्तानियों  की  teed  are  पालियामेंट  की

 कमेटी  थी  |  हम  चाहते  हैं  कि  अगर  मेम्बर  इस  काबिल  हें  कि  वे  देश  को  बढ़ा

 किसी  लेबर  प्राइसेस  किसी  एजुकेशनल  प्रॉबलम  किसी  der  प्रॉबलम  तो  वे  जरूर

 मैम्बर  बन  सकें
 |

 हम  को  ऐसे  मेम्बरों  को  काम  करने  के  लिए  एनकरेंज  करना  चाहिए
 ।

 लेकिन  उसी  के  wae  हम  ने  इसके  mie  में  दूसरा  एक्स ट्रिम  किशन  भी  दें  दिया  हैं  जिसके

 अन्दर  ये  दोनों  खयालात  रह  सकें  ।  जहां  ay  यह  चाहते  हैं  कि  मेम्बर  पार्लियामेंट  इन  चीजों

 के  अन्दर  ज्यादा  से  ज्यादा  काम  करें  कौर  उनको  ऐसा  करने  के  लिए  एनकरंजमेंट  मिले

 वहां  साफ  तौर  पर  लिखा  है  कि  मेम्बरों  की  उनकी  प्योरिटी कौर  फ्रीडम  फ्राम

 area  से  भी  ज्यादा  जरूरी  चीज  यह  है  कि  उनको  ऐसे  ग्राफिक्स  पर  मुक़र्रर
 न

 नींद
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 जाए  जिन  क  रविन्दर  यह  सोचें  कि  हमारे  ऐसा  बन  जानें  से  रुतबा  बढ़  इज्जत

 बढ़  arent,  dat  का  इख़त्यार  हमें  मिल  जाएगा  ।  इन  दोनों  चीजों  का  हमें  व्यान

 रखना  होगा  ।  किसी  हद  तक  हमें  विलायत  के  कानून  से  मुख्तलिफ  कानून  बनाना  होगा
 ।

 वहां  पर  कई  सौ  uel
 से  डेमोक्रेसी  चलती  a  रही  है

 ।
 वहां

 के
 लोगों

 की
 कई  हैबिट्स

 बाई  ट्रेडिशन  बन  गई  हैं  जिन  की  वजह  से  उन  के  अन्दर  उस  का  प्रलोभन  नहीं

 सकता  |  बल्कि  हमारी  जो  कांस्टीट्यशन  है  भर  दूसरा  मुत्तलिक  कानून  है  उसमें  हमें  कई

 तरह  के  wen  दिए  gi  वे  विलायत  क  कानन  से  कहीं  ज्यादा  हैं  हम  को  कोई  इख़त्यार

 नहीं  है  कि  जिस  मेम्बर  के  साथ  एक  अऑफिस  are  प्राफिट  wee  होता  हो  उसको  यहां  बैठने  की

 इजाजत दें  |  लेकिन  उन्होंने  ही  पास  यह  अधिकार  रक्खा  ।  यहां  एलेक्शन

 कमीशन  फैसला  करता  है  वहां  पर  प्रिवी  कौंसिल  के  तीन  जजेज  टसका  फैसला  करते  हैं  ।

 जनाब  की  खिदमत  में  अब  उन  ४,  ५  सीगों  की  तरफ  जाना  चाहता  हूं  जिनका  कि

 जीत  हमारे  ला  मिनिस्टर  साहब  ने  इस  बिल  के  अन्दर  किया  है  ।  पेशतर  इसके  कि  मं  उनकी

 तरफ  तवज्जह  में  जनाब  की  तवज्जह  सेक्शन  १  पार्लियामेंट  के  उस  ऐक्ट की  तरफ

 दिलाना  चाहता  हूं  जिसके  कि  वे  प्राफिसेउ  दिये  गये  हैं  जिनको  कि  झ्राफिस शफ

 घाटी  करार  दिया  गया  हे  |

 फस्ट  शेड्यूल  में  उन  जुडिशल  श्राफिससं का  जिक्र  है  |  ग्राम तौर  पर  हमारे  देवा  में  वे  जुडिशल

 आफिसर्स जो  गवर्नमेंट  की  कैलरीज लेते  वे  पालियामेंट  के  मेम्बर  नहीं  हो  सकते  लेकिन  ताहम  में

 जानता  हूं  कि  कितनी  कमेटीज  ऐसी  होती  जो  जुडिशल  काम  करती  ह  उन  पर

 पार्लियामेंट  के  ara  मुक़र्रर  कर  दिये  जाते  हैं  प्रौढ़  वे  जुडिशल  काम  करते  हैँ
 |

 चुनांचे

 अजमेर  में  एक  ऐसी  कमेटी  एक्साइज wile  उसमें  इस  हाउस  के  एक  मेम्बर  साहब

 अर  आज  तक  हमने  यह  नहीं  कहा  कि  वे  उस  कमेटी  क  मेम्बर  होनें  से  डिसक्वालिफाई

 हो  जायेंगे  उनको  हक  है  कि  वें  मेम्बर  बने  रहें
 ।

 में  अदब  सें  करना  चाहता  हूं

 कि  किसी  भी  जुडिशल  झ्राफिसर  का  इस  पालियामेंट  का  मेम्बर  रहना  हमारे  खास  हालात  में

 मनासिब  नहीं  होगा  ale  उनकों  इसकी  इजाजत  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  सवाल

 उठता  कि  हम  ame  आनरेरी  मजिस्ट्रेट  का  क्या  आनरेरी सिविल  जजेज  का  क्या

 कर  आनरेरी  रेवेन्यू  aries  का  क्या  करें  |  खारी  afer  पर  देखा  जाय  तो

 सझ  कोई  ऐतराज  नहीं  है  कोई  जज  या  श्रानरेरी  मजिस्ट्रेट  यहां  जाकर  देश

 की  सेवा  करना  चाहता  डैमो  उनके  यहां  पर  में  आमतौर  पर  कोई  हुज्जत  नहीं  होनी

 चाहिए  और  जैसे  कि  विलायत  में  जस्टिसेज  श्राफ  दी  पीस  को  डिस्क्वालिफिकेशन से  एग्जस्प्शन

 हासिल  हैं  उसी  तरह  इनको  भी  यहां  हो  लेकिन  जब  में  देश  के  खास  हालात

 को  देखता  हूं  तो  a  यह  कहे  बगैर  नहीं  रह  सकता  कि  वह  चीज  यहां  के  लिए  मनासिब  नहीं

 होगी  |  म॑  इस  चीज  से  इंकार  नहीं  करता  कि  हमारे  श्रानरेरी  जजेज  और  ५  मैजिस्ट्रेट्स

 में  अच्छा  से  ग्रच्छ  लोग
 भी

 मौजूद  ह  लेकिन  आनरेरी  मैजिस्ट्रेट्स  क  इंस्टीट्यूशन  का  अस

 से  जो  कि  ट्रेडिशन  चला  पाया  हैं  वह  कोई  wear  ट्रेडिशन  नहीं  रहा  उसमें  बरी  तरह

 से  लोगों  ने  काम  किया  है  यहां  तक  कि  wat  हक मत  के  जमाने  में  लोग  आनरेरी  मजिस्ट्रेटों

 को  टोडी  बच्चा  हाय  हाय  कह  कर  याद  किया  करतें  हैं  ।  हमारी  कमेटी  ने  इस  देश  के

 खास  हालात  को  देख  क्र  ही  यह  फैसला  किया  कि  ऐसे  श्रद्ाखास  को  छट  न  दी  जाय  लेकिन
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 इस  बिल  के  wut  उसका  कोई  ही  नहीं  कोई  ora  मजिस्ट्रेट  बन  जाय

 श्र  यहां  पर  पालियामेंट  का  मेम्बर  बन  तो  उसके  क्या  होगा  .?  बिल
 की

 जद  में  वह  जायेगा  नहीं  क्योंकि  यह  fam  ७  देने  का  बिल  झ्राफिस  श्राफ  दी

 प्राफिट  का  बिल  नहीं  ह  ।  जब  वह  पर  व्‌ प्रायंग  तो  प्रेसीडेंट  साहब  के  पास  उसका

 केस  हुक्म  के  लिए  भेज  दिया  जायेगा
 ।

 उसका  झ्राफिस  are  प्राफिट  में  जिक्र  नहीं  ह  लेकिन

 उसके  श्रस्त्यािरात  उसको  इज्जत  भर  पिरोने  मिली  हुई  है  उस  यह  फैसला

 करने में  दिक्कत  होगी  कि  arn  वह  आफिस  आफ  प्राफिट  हैं  या  नहीं  कौर  यह  कि  वह

 इस  में  बैठ  सकता  हैं  या  नहीं  बैठ  सकता  ह  ।  इसीलिए  में  चाहता  हूं  कि  ag  शेड्यूल

 मुकम्मिल  होना  चाहिए  भ्र  जो  शख्स  की  मेम्बरी के लिए खडा के  लिए  खड़ा  हो  उसको  मालूम

 हो  कि  में  कहां  खड़ा  हूं  शर  मुझे  खड़ा  होना  चाहिए  कि  नहीं  i  विलायत  के  अन्दर  जस्टिसेज

 am  दी  पीस  खड़े  हो  सकते  हैँ  लेकिन  हमारी  कमेटो  नहीं  चाहती  कि  वैसा  ही  यहां  इस

 देश  में  हो  और  यह  आनरेरी  मजिस्ट्रेट  और  सिविल  जजेज  वगेरह  जहां  हं  वहीं  रह  कर

 ईमानदारी  के  साथ  अरपना  काम  करते  जायें  ।  इन  प्रशासन  की  जैसा  डेपुटेशन  हें  शौर  जौ

 उनक  ट्रश्शिंस  रहे  हें  वे  इस  काबिल  नहीं  हूं  कि  हम  उनको  एग्जम्प्शन  दे  सकें  |

 इस  बिल  में  जो  दूसरी  मद  हैं  उसमें  पार्ट  टाईम  आफिसर्स  लिख  कर  मिनिस्टर  साहब  नें

 ब्लेक  चेक  दें  दिया
 हमारी  कमेटी

 ने
 यह  रिपोर्ट

 की  थी
 कि

 ऐसे
 श्रदाखास  जो  गवर्नमेंट

 से  सैलरीज  हासिल  कर  सकते  हें  या  किसी  तरीके  से  गवर्नमेंट के  ऐम्पलाय  में  हैं  चाहे  टाम

 भी  हम  नहीं  चाहते  कि  ऐसे  aware  पार्लियामेन्ट  मेम्बर  सकें  ।  गवर्नमेंट का  यह

 विल  उस  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  बरखिलाफ
 जता  है  कौर  जो  हालात  कि  हमारे  वहां  पर

 आज सेंवड़ों  वर्गों  ते  मं  जूद  हैं  आरोप  ब्रा  भो  काम  उनके  बरखिलाफ  हैं  चुनांचे  में  चलता

 हूं  कि  यह  रूल  ऐबसैलट  कर  दियां  जाय  सेलेक्ट  कमेटी  ऐसे  सबे  सिविल  एप्म्पलाईज  को  चाहें

 वह  गवर्नमेंट की  इम्पलाय  में  हों  अथवा  किसी  अन्य  दास  की  किसी  कैपेसिटी  में  इम्पलायड

 उनको  यहां  पार्लियामेंट  में  a  at  इजाजत  नहीं  होना  चाहिए  मेम्बर  बन  कर  यहां

 परिजन  की  इजाजत  नहीं  मिलनी  चाहिए  ।  में  जानता  हूं  कि  जब  में  किसी  शख्स  के  खिलाफ

 डिस्कवालिफिकेशन  लगाता  हूं  तो  यह  सीरियस  डिसक्वालिफिकेशन  है  लेकिन  जैसे  हमारे  देश

 के  हालात  हैं  उनके  देखते  हुए  हमारे  देव  इंटरेस्ट  में  यही  है  कि  हम  गवर्नमेंट  के  किसी

 arent को  जिसके  कि  ऊपर  गवर्नमेंट  का  इस  तरीके  का  कोई  हो  कि  उसकी  राय  के  ऊपर

 काबू पा  सकती  हमें  इस  सेक्रेड  श्राफ  दी  हाउस  प्रींसिक्ट्स  में  उसे  दाखिल  होने  की  इजाजत  नहीं

 देनी  मगर  हम  चाहते  हें  कि  हमारे  देश  की  प्राजादी  बरकरार  रहे  तो  हमको  इस  तरह  की

 पाबन्दी  रखनी  लाजिम हैं  ।

 में  यहां  पर  उस  चीज  का  भी  जिक्र  ,  करना  चाहता  हूं  जिसका  कि  हमारे  प्रानरंबुल  मिनिस्टर

 साहिब  ने  कानून  में  ब्लेक  चेक  दिया  है  कौर  जिसे  कोई  भी  मेम्बर  नहीं  करेगा |

 पटेल  atte  जो कि  दफा  १२३  के  सब  सेक्शन  ८  जीवन  में  आते  थे  और  इस

 वजह  से  यह  हुक्म  था  कि  वे  अश खास  sere  किसी  पार्लियामेंट  के  लिए  ख़ड़े  होने  वाले  शख्स  के

 लिए  एलेक्शन  में  काम  करेंगे  तो  उस  शख्स  का  एलेक्शन  इस  बिना पर  नाजायज  करार दे  दिया

 जायगा  fe  उसने  गवर्नमेंट  आफिसर्स  की  इमदाद  एलेक्शन  में  हासिल  की  ।
 चुनांचे  भ्र भी  मेरे

 एक  भाई  ने  मिसाल  दी  थी  कि  er  की  एक  गांव  के  मुखिया नें

 पालियामेंट  के  एलेक्शन  के  वक्त  उसकी  इमदाद  की  कौर उस  बिना  पर  सुप्रीम  कोर्ट  ने  उनका

 एलेक्शन  नाजायज  दे  में  किसी  के  बरखिलाफ  जो  कि  पबलिक  का  काम
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 करता  FA  कहना  नहीं  चाहता लेकिन  में  नहीं  चाहता कि  तहत  नायब  तहसीलदार

 और  थानेदार  वगैरह  जिनकी
 कि  बाबत

 में  जानता कि  वे  सब  किस  तरह  काम करते  हें  शर

 में  qa  हूं  कि  कौन  उनके  बारे  में  नहीं  में  ऐसे  aaa  इस  दरवाजें  के

 दाखिल नहीं  होने  देना  कौर  में  चाहता  हूं  कि  ऐसे  भ्रद्खास  को  यह  एग्जम्पदान न  दिया

 जाय  |

 अब  मालगुजार का  सवाल  आता  है  तो  मालगुजार  कोई  गवरमेंट  का  नौकर  तो  होता  नहीं

 हैं  शौर  कमेटी  ने  रिपोर्ट  में
 लिखा  था

 कि
 जिन  झ्रादिमयों

 के  बारे  में  पूरी  तहकीकात

 न  की  हो  उनके  बारे  हम  चाहते  हैं  कि  गवर्नमेंट  तहकीकात  करे  इस  का  न्झ कसला

 करे  कि  ara  उनको  एग्जस्पद्यान  मिले  कि  जहां  तक  मालगुजार  का  सवाल  है  तो

 में  भी  एक  मालगुजार  गवर्नमेंट
 को  लेंड

 रेवेन्यू
 देता  हुं  शर  में  समझता  हुं

 कि  इस  हाउस

 में  ८०  या  €०  परसेंट  मेम्बर  ऐसे  होंगे  जिनके  कि  पास  कुछ  न  कुछ  जमीनें  होंगा  श्र  वे

 मालगुजारी  देते  होंगे  और  समझता हूं  कि  उसके
 बरखिलाफ

 कोई  ऐसी  चीज  नहीं है  जो  उस

 को  डिस्कवालिफाई  किया  जाय  शअ्रलबता एक  मालगुजार के  लिए  यह  माना  जाय  कि  वह

 मालगुजारी  में  से  कुछ  हिस्सा  भ्र पने  पास  रखता है  बतौर  कमी दान  मालगुज़ारी
 इकट्ठा  करने

 की

 उजरत  के  तौर  पर  बाकी  हिस्सा  जाकर  सरकार  के  खजाने  में  दाखिल  करता हे  तब  तो

 बात  दूसरी  लेकिन  तहसीलदार  कौर  तालाटी  जिनके  कि  बारे

 मे ंहर  कोई  जानता है  कि  वें  किस  तरह  काम  करते  वे  SND  यहां  NW?  में  घुस
 कां

 तो  उसका  हमारे  देश  की  झ्राजादी  पर  खराब  असर  पड़ेगा  |

 में  चाहता हूं  कि  सेलेक्ट  कमेटी
 उन

 तमाम  शोहदों  की
 जिनकी

 कि  फेहरिस्त दे  दी  गई

 उनके  बारे  में  तहकीकात  करके रिपोर्ट  दे  कि  उन  को  पालियामेंट  की  ि. च् मेम्बेरी के

 लिए  छट  दी  जाय  कि  नहीं  ।

 नम्बरदार  के  लिए  मझे  सिफ॑  यह  at  करना ह  कि  पंजाब  wads  ने  दफा  १२३  के  सब

 सेक्शन  (८)  से  यह  छट  देदी  है  कौर  में  चाहता  हूं  कि  लम्बरदार  के  बारें  में  जांच  की  जाय

 कि  प्राया  वह  भ्र पने  छोटे  छोटे  जो  पटी  अफ़सरान  उनके  काब  में  होगा  कि  नहीं  ।  में  aaa

 समज  करना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  पंजाब  गवर्नमेंट  ने  १२३ (८)  से  ऐग्जम्पशन दी  है  और  वह

 पालियामेंट की  मेम्बरकद्षिप  के  लिए  खड़ा  हो  सकता  हे  कौर  जिसे  कमेटी  पालियामेंट की

 मेम्बर  के  लिए  लिखा  में  चाहता  हूं  कि  उसको
 दी

 जाय  लेकिन  जहां  तक  बाकी  पैटी
 आफिशियल्स  जेसे  tae  का  इ

 पाती

 द  गह  ee

 दरद

 य

 दी  जाय ।  हर  केस  अपनी  मैरिट  पर  देखना  चाहिए  कौर  में
 चाहता  हूं  कि  जिन  शोहदों

 बारे में  कमेटी  ने  लिखा  है  उनके  बारे  में  तहकीकात  की  जाय ।  wa में  देश  के  दसरे  हिस्सों  के

 हालात
 से

 वाकिफ  नहीं  हूं  कि  शमा
 ”

 वगेरह  लिए  कह  सक  कि  वह  इस

 काबिल  हैं  कि  नहीं  कि  उनको  एग्जम्पशन  दिया  जाय  या  न  दिया  जाय  ॥  मं  इं जा बके के

 बार  में  जानता  हूं  We  पंजाब  के  बार  में  दर्ज  कर  सकता  हूं  ।  बाकी  सेलेक्ट

 कमेंटी  को  हक  यह  फर्जे  होगा  कि  आइन्दा  वह  इस  चीज  की  तहकीकात
 हमारे  आनरेबल  मिनिस्टर  साहबे  ने  तो  बिल्कुल  हआ  ata  राइट  दे  दिया है  |  में  इसको

 बिल्कुल  मुखालिफ  हूं  क्योंकि  यह  हमारी  इंडिपेंडेंस  पर  बड़ा  खराब  करेगा  ।

 तीसरी  जो  चीज  arte  वह  ares  फोर्सेज  की  हे  कौर  चौथी  चीज  ब, हजम मम्बत  श्राफ  दि

 पलिस  फोन  मेनटेन्ड  बाई  दि  पलिस  अथारिटीज  जहां  तक  पुलिस  का  सवाल हमारी

 दी  ने  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  लिखा  क्योंकि  एक  सिपाही  जो  गवर्नमेंट  से  तन्ख्वाह  पाता  है
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 पिंडित  ठाकुर  दास

 ag
 डाइरेक्ट ली  गवर्नमेंट  से  कनेक्टेड  पौर  किसी  सूरत  में  उसे  इजाजत  नहीं

 दी
 जा  सकती

 कि  वह  हाउस  का  मेम्बर  बन  जाय

 am  इस  बिल  के  जिक्र  है  कैडेट  झ्राफिसस  टेरिटोरियल  art  वालों  का

 कुछ  जिक्र किया  गया  erase  का
 ।

 में
 चाहता  हूं  कि  जहां

 तक  इनका  सवाल  उसकों

 ्  पर  देखा  जाय
 |  अगर वह

 गवर्नमेंट  के  इतने  काबू  में  हैं  कि  वहू  इंडिया डंस  कायम  नहीं  रस्त

 सकते  तो  वह  किसी  भी  फोर्स  के  मेम्बर  उनको  यहां  गान  की  इजाजत  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 कल  हमारे  एक  ५  मेम्बर  ने  जिक्र  किया  कि  जरगर  ऐसा  प्रदा  यहां  राजग  तो  कया  वह ग्रामीण
 XN  थि

 के  मामलें  में  हमारे  श्रानरंबल  मिनिस्टर  साहब  के  खिलाफ  कुछ  कह  सकेगा
 ?  अगर  एस

 जहां तक  ग्रानरेरी मेम्बरों को  रक्खा  तो  इससे  हमारी  ग्रामीण  ही  नुक्सान  होगा  ।

 आफिसर्स का  सवाल  जो  रेगलर  फोर्स  में  नहीं  हमने  उनके  लिए  कानन  बनाया  जिसमें

 पब्लिक के  भ्रामक  देश  की  सर्विस  कर  सकते  वह  इन  चीजों  के  अन्दर  नहीं  कराएंगे  जो  कि

 रेगुलर  धज
 फोर्स के श्रादमियों

 के
 श्रादमियों

 पर  लागू  होती  हैं
 ।

 इसके  जनाब  मुलाहजा  फरमाएं

 इंग्लिश  ला  में  भी  लिखा

 किसी  देश  या  राष्ट्रमंडल  के  बाहर  के  किसी  देश  के  विधान  मंडल  का  कोई  सदस्य |

 सहोदर  :  माननीय  सदस्य  संक्षेप  में  भाषण  समाप्त  करें  ।  विधेयक  प्रवर

 समिति को  सौंपा  जा  रहा  वहीं  सारी  बातों पर  विचार  होगा  |

 पंडित  ठाकुर दास  :  में  इसको  यहीं  छोड़ता लेकिन  अज  करता  हूं  कि  जहां  त

 झेडयल  का  ताल्लुक  यह  सवाल  हमें  जरूर  बनाना  पड़ेगा  |  हमें  इससे  कोई  एस्केप  नहीं है  ॥

 हमें  शेड्यूल  बनाना  ही  पड़ेगा  और  उसमें  सब  श्राफिसस  को  दल  करना  होगा  ।  जसा  मेंने

 विलायत  के  ला  से  पढ़  कर  में  जनाब  की  तवज्जह  उसकी  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 श्राम  तौर  पर  हर  एक  लेजिस्लेंचर  में  यह  दिक्कत  नजर  «  ह  ।  जब  तौर  से  मिनिस्टर

 को  इजाजत  कहा कि  मिनिस्टर्स ग्रामीण  आफ  प्राफिट  में  नहीं  तो  कहा  गया कि  हम  नहीं

 चाहते कि  एक  लाज  नम्बर  श्राफ  मिनिस्टर  इस  हाउस  मिग्रा  करवट  १००  या  १५०  मिनिस्टर
 ्

 जाकर  बेठ  जाएं  और  हमारे  वोट  पर  पानी  फेर  दें  ।  वहां  विलायत  में  इसक  लिए  यह  किया

 गया कि  ७०  ज्यादा  भ्रामक  ऐसे  नहीं  होंगे  जो  मिनिस्टर्स  हो  सकें  प्रौढ़  उनमें  से  २७  ग्रामीणों

 से  ज्यादा  को  वोट  देने  का  हक  नहीं  होगा  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  किस्म  का  कोई  सेलूटरी  ला

 यहां  भी  हो  ।  जहां  तक  गवर्नमेंट  ग्राफ  की  मौजूदा  शक्ल  का  सवाल  इसक  ग्रन्थ

 जरूरत से  ज्यादा  मिनिस्टर्स  नहीं  लेकिन  में  चाहता हुं  कि  कभी  उनकी  तादाद  इतनी  एक्सेसरी

 न  पहुंच  जाय  जो  नान  फिशल  श्रोपीनियन  को  श्रीकिशन  श्रोपीनियन  स्नेह  कर  मझे  एक

 ऐसा  माला  याद  है  जब  कि  श्रोपीनियन  ने  नानगश्राफिशल  श्रोपीनियन को  डिलीट  दे

 में  वह चीज़  दुबारा  नहीं  देखना  चाहता  ।  कमेटी ने  अपनी  रिपोर्टे  में इस
 वीज

 का
 जिक्र

 किया  है  लेकिन  इसके  लिए  हमने कोई  राय  नहीं  क्योंकि  ऐसे  हालात पैदा  नहीं  हुए  थे  ।

 लेकिन  wa  चुंकि  हम  वाजेह  कानन  बनाना  चाहते  इसलिए  में  चाहता  हूं  कि  ऐक्ट  के अन्दर

 इस  चीज  को  ध्यान  में  रक्खा  जाय  ate  यह  फैसला  किया  जाय  कि  इससे  तादाद

 मिनिस्टरों  की  नहीं  होगी  ।  मिनिस्टर  की  जगह  अाफिस  श्राफ  प्राफिट
 की

 करार  देने  के  यह

 माने  नहीं  हैं  कि  मिनिस्टर  इस  हाउस  में  आएं  श्र  वह  सारे  हाउस  को  प्वेम्प  करदें  :  में

 कमेटी  से  यह  उम्मीद  करूंगा  कि  वह  इसका  पुरी  तरह  से  मुताला  करक  सब  तरह से  इस

 —————
 हाउस  की  आजादी  को

 कायम  रखने  की  कोशिश  करेगी
 |

 अंग्रेजी  में
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 इसके  अलावा  में  इस  बिल  में  जो  कि  हमारे  सामने  एक  नई  चीज  देखता  हुं
 ।

 wae  तक

 सिफ॑  ऐडवाइजरी  कमेटी की  मेम्बरशिप  का  सवाल  उसी  के  वास्ते  लिखा  गया  ऐक्ट  में

 भी  वही  लिखा  गया  था  कि  जब  तक  किसी  का  फंदा  ऐसा  नहों  कि  वह  किसी  को  tera

 दे  सकता  या  इंफ्लूएंजा  कर  सकता  तब  तक  तौर  से  ऐसा  होना  चाहिए  कि  उसे

 श्राफ  प्राफिट  न  करार  दिया  जाए  कौर  उसको  ५  दिया  जाय  ।  लेकिन ऐसा  मालूम

 होता हैं  कि  जो  बिल  मिनिस्टर  साहब  लाए  उसमें  सारी  चीज  पर  पानी करा  जा  रहा है  शौर

 एक नई  कैटेगरी  बनाई जा  रही  जिस  कैटेगरी  मे  मुझे  डर  लगता  है  कि  पता  नहीं  आइन्दा  वह

 क्या  बनेंगी  |

 तीसरी  प्रकार  की  जो  श्रेणी  उन्होंने  बनाई  है  उसमें  भाग  में  जो  कुछ  कहा  गया  है

 मुझे  फिलवाकया  सबसे  ज्यादा  डर  इस  जीवन  से  लगता  है  |  ग्रुप  एडवाइजर  मुक़र्रर  कर

 उसका  नाम  तो  arg  एडवाइजर  रख  दीजिए  लेकिन  उसे  सब  पावर्स दे  जुडिशल

 और  तहकीकात  करने  नौकर  मुक़र्रर  करने  सब  तरह  की  ।  ड्राप  तो

 कहत ेहैं  कि  ही  इज  Ga  एडवाइजर  fea  चीज  का  एडवाइजर ?  दि  गवर्नमेंट  are

 एनी  अदर  अथारिटी  ।  जितने  अपक  कारपोरेशन  सबक  लिए  आप  ऐडवाइजर  ः मुकरर नक  कर

 कह  दीजिए  कि  तुम  को  यह  wears  में  अ्रदब  से  करना  चाहता  हूं  फि

 इतने  वेग  अल्फाज  ७  गए  हैं  कि  आफिस  श्राफ  प्राफिट  के  जो  कानून  बाप  बना  रहे  वह  बढ़े

 डेंजरस  हैं  ।  में  नहीं  जानता कि  वह  कहां  पर  स्टैन्ड  करते हैं  ।  इसमें  जो  अनसर्टन्टी  शहरों
 वेगनेस

 @  जो  इनडेफिनिटनेंस वह  सबसे  ज्यादा  इसका  कंडेम्नेदान  में  अजे  करूंगा  कि  श्राप

 मुकर्रर
 उसक  अन्दर  कम्पेन्सेटरी अलाऊंस  ज्यादा  न  मुझे  कोई  ऐतराज

 नहीं  जब  तक  वह  एडवाइस देता  है  लेकिन  कमेटी  ने  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  ऐसी  ae a  ५५
 ऐेडवाइजर  को  भी  करप्ट  कर  सकती हैं  जसे  नौकरी  देने  का  पैकेज  देने  का  fecada मेंट

 फंड्स  का  हक  ।  यह  लोग  हमेशा  देखा  करेंगे  कि  गवर्नमेंट  ने  हमें  मुक़र्रर

 किया  हम  कैसे  गवर्नमेंट  के  वोट  दें  में  चाहता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहिबान  को

 को  इस  चीज से  दूर  रखना  चाहिए  कि  वह  किसी  पालियामेंट  के  मेम्बर  को  पेट्रोल  दे  सकें

 पार्लियामेंट  के  मेम्बर  को  तो  ऐसी  पोजीशन  अख्त्यिर  करनी  चाहिए  कि  वह  दुनियां  में  परमात्मा

 क  सिवा  श्रौरकंट्री  के  इन्टरेस्ट  के  सिवा  किसी  की  भी  परवाह  न  करे  ।  ऐडवाइजसं  को

 इसमे ंसे  ग्रहण कर  कम  से  कम  उन  ऐड वाइज ससे  को  जो इस  तरह के  को

 एक्साइज  करते हैं  |  इसमें  तो  हमारे  मिनिस्टर  साहब  ने  इन  लोगों  को  एक  are  wine

 दिया है  ।  यह  ठीक  नहीं है  ।

 इसमें  वाइस  चान्सलर  की  जो  चीज  रक्खी  गई  उसके  बारे  में  मुझे  ज्यादा  कहना  नहीं

 जो  में  जानता हूं  कि  वाइस  चान्सलर  को  arise  श्राफ  प्राफिट  करार  दिया  लेकिन

 कमेटी
 ने  यह  तय  किया कि  सब  चीजों  पर  गौर  करने के  बाद  यह  मालूम  होता हैं  कि  यह  जरूर

 war  sites है  जिसे  आफिस  श्राफ  प्राफिट  करार  दिया  जाय  ।  हमको  इस  हाउस  के  अन्दर

 वाइस  चांसलर्स का  तजुर्बा  कई  वाइस  चान्सलर  इस  हाउस क  मेम्बर  रहे  इस  हाउस क

 से  ही  श्री सी  ०  die  विस्वास  ने  यह  राय  दी  थी  कि  वाइस  चान्सलर  की  जगह  को

 आफ  प्राफिट  करार  दिया  जाय
 ।

 दूसरी  राय  भी  हो  सकती  है  क्योंकि  वह  यूनिवर्सिटीज  से

 ताल्लुक  रखने  वाले  हें
 ।

 वह  काबिल
 लेकिन

 महज
 काबिलियत

 ही  काफी  वजह

 नहीं  हम  को  यह  करार  दना  चाहिए कि  जहां  उन्हें  ज्यादा  काबिलियत  दिखलाने  की  जरूरत

 vane  कर  छोड़ को  इस  पार्लियामेट में  जाकर  बह  ठीक  नहीं  फिर हम  यह  भी
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 पिंडित  ठाकुर  दास

 नहीं  चाहते  कि  यहां  ऐसे  मेम्बर  कराएं  जो  कि  हमेशा यहां
 यहां  हाजिर

 न
 रहें

 ।
 यह  बिलकुल  इन्कैम्मेटिबल

 ह  ag  cea  पल  सह  गोड़ा  की  ee Uq 2  अल  wah  हे  कि
 वह  सात  महीने  तक  यहां

 कर  और  सब  चीजों  को  पीछे  छोड़  दे  झर  इस  हाउस  में  अपने  फर्जे  को  अदा  करने  में

 कोताही
 न

 करे
 ।

 मेँ  नहीं  जानता  कि  कोई  भी
 वाइस  चान्सलर  यहां  जाकर  इतना

 दे

 सकेगा
 ।

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  इन्कम्पेटिबिलिटी  के  प्वाइंट  आफ  व्यू  से  यह  फैसला ठीक  है  1.

 में  mad  मिनिस्टर  साहब  की  काबिलियत  की  दाद  देता  हूं  जिन्होंने  रानें  वालें  सोशलिस्ट

 qed  का  ख्याल  कर  के  यह  किया  कि  जो  आदमी  यहां  कराने  के  काबिल  उनको  यहां  कराने

 सं  नरोकाजाय
 ।

 म॑  इस  चीज  की  दाद  देता  हूं  लेकिन  चूंकि  ग्रानरेबल  मिनिस्टर  साहेब  aa

 इनकरप्टिबल  वह  नहीं  जानते कि  करप्शन  क्या
 चीज  भ्रमर  उनको  दुनियां का  तजुर्बा

 होता कि  लोग  किस  तरह  से  ate  ग्रोवर  कितना  फायदा  उठाते हैं  तो  उनको  पता  चलता  वाकई

 ७५ जि  लोग  कसा  कुरराहवाई  करते  हैं  पार्लियामेंट  की  प्योरिटी  झर  मेम्बरान  की  आजादी

 रखने  क  नुक्ता  ख्याल  से  उन्हें  ऐसा  बिल  बनाना  चाहिए  था  ।

 में  इस  वास्ते  भ्र दब  से  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  कमेटी  ने  जो  असूल  रख  दिये

 हं
 उन  उसूलों  से  तजाबुज  न  किया  aga  सारे  मेम्बर  पालियामेंट  ऐसे  हो  सकते हें

 कि

 जिनको  किसी  कमेटी  का  मेम्बर  बनाकर  या  कौर  किसी  तरह से  सेवा  ली  जा  सकती है  मं

 तो  समझता हुं  कि
 उनको

 ऐसा  करने  का  मौका  न  देना  देश  उनकी  सेवा  से
 महरूम

 रखना  है
 ।

 इसलिए  में  चाहता  हूं  कि  बच्चा  उनके  इंडिपेंडेंस  में  फर्क  नम्रा  हमको  उन

 मामलात  म  नम्बर  पालियामेंट  से  मदद  लेनी  चाहिए  जिनमें  वे  पहल  हों  ।  यह  उसूल भी भी

 कमेटी
 गेंदे खा  हूं  और  मैजोरिटी  व्यू  यही  था  जोकि  में  कह  रहा  हूं  गो  कि  माइनारिटी  ar

 यह  चाहती  थी  कि  हर  अाफिस  श्राफ  प्राफिट  को  डिस्कवालीफिकेशन  समझा  हम  जानते

 थे
 कि  ग्राम  हमारे  देश की  यह  हालत  है  कि  बहुत  से  मामलों  में  काम  करने की  महारत  पालियामेंट

 को  हासिल  है
 ।

 लेकिन  हमको  यह  उसूल  नहीं  भूलना  ak  हमको  खास  तौर  से

 विलायत के  तजुरबों  से  सबक  सीखना  चाहिए  कि  हमें इस  देश  के  भ्रमर  ऐसी  पालियामेंट

 रखनी ह  कि  जिसका  हर  एक  मेम्बर  urate  हर  एक  मेम्बर  ईमानदार  जो  गवर्नमेंट

 क
 हर  इनफ्ल्यूएंस  को  स्टेंड  कर  सके  वहीं  काम  कर  जो  कि  देश  के  लिए  बरच्छा  हो  ।

 यही  उसूल  हैं  इस  झ्राफिस  श्राफ  प्राफिट  कानून  का
 ।

 ane  हम  इस  उसूल  से  डिपार्ट  करेंगे

 तो  हम  गलती

 म॑  ज्वाइंट  कमेटी से  दरख्वास्त  करूंगा कि  वह  इस  कमेटी  की  रिपोर्टे का  ख्याल  रखें

 विलायत
 क

 एक्ट
 के  उसूलों  कों  ध्यान  में  रखें

 ।

 म॑  array  शुक्रिया  श्रदा  करता  हूं  कि  आपने  म  बोलने
 का  मौका  दिया

 ताकि
 में

 अपने

 ख्यालात का  इजहार  कर  सक  |

 शि  यायिक  ):  पंडित  ठाकुर  दास  ने  इस  विधेयक  .
 की  जो  भ्रालोचना  की  हैं

 उससे  ag  विरोधी  दल
 को

 भी  बहुत  झ्रासानीं  हो  गयी  है
 ।

 wa  श्रुति  से  विमुक्ति  के  सम्बन्ध

 में  तीन  बातें
 स्पष्ट  हो  गई  हैं  लाभ  के  पद  पर  होने  वाले

 व्यक्ति
 के

 पास  संसद  के  कायें के

 लिए  काफी  समय  होना  वह  सरकार  से  स्वतंत्र कार्य  करने  के  लिए  समर्थ  होना  चाहिये

 Sie
 हता  होना  चाहिए  कि

 कन

 सौवीं  पद  कोई  अनुक  ममात

 न

 डाल

 सके

 थी  इसन

 मूल  संप्रेषण  में
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 अधीन  काम  करते  हों  ।  किसी  विश्वविद्यालय  का  वाइस  जो  कि  सरकार की  शिक्षा

 नीति  कार्यान्वित  करता  इस  सभा  में  किसी  विषय  पर  क  ग्रसने  स्वतंत्र  विचार  प्रकट

 कर  सकता  फिर  वाइस  चान्सलर  का  प्रभाव  हजारों  अध्यापकों  तथा  विद्यार्थियों  पर
 होता

 हम  इस  बात  की  अनुमति नहीं  दे
 सकते

 कि
 किसी

 वाइस  चान्सलर  को  इस  सभा
 का

 सदस्य  बनने  की  अनुमति  दी  जाय  ।

 संविहित  निकायों के  सभापतियों  तथा  गवर्नरों  को  भी  इस  विधेयक  के  अधीन  श्रनहँंता

 से  विमुक्त कर  दिया  है  ।  पर  में  कभी  भी  यह यह  बात  स्वीकार  नहीं  करूंगा  कि  इन्हें  संसद  का

 सदस्य  ब्  को  छट  दी  जाये  ।

 गांवों  के  राजस्व  पदाधिकारियों
 के  बारे में  मं  अधिक जोर  देना  चाहता  हूं

 ।  उनक

 बारे  में  हम  सभी  जानते  उनके  कामों  शर  उनके  रवैये  के  बार ेमें  हम  सब  को  पता ह

 ब्रिटिश  सरकार  sata  भी  वे  कार्यपालिका  के  एजंट  थे  कांग्रेंस  के  मार्ग  में  रोड़े  अटकाया

 करते  थे  श्र  राज  भी  वे  कार्यपलिका के  एजंट  मात्र  हैं  ।  में  कभी भी  इस  बात
 को  मानने  को

 तैयार  नहीं  हूँ  कि  वे  इस  संसद  के  लिए  किसी  भी
 तरह

 उपयोगी  सिद्ध  होंगे
 में

 मुक्त  करने  क  विचार के  विरुद्ध हूं

 लोक  प्रतिनिधान  अधिनियम  के  vena  तो  उन्हें  चुनाव  में  सहायता  देने  की  भी  अ्रनुमति

 नहीं  थी  ।  प्रोग्राम  इतना  घृणास्पद  उपबंध  किया जा  रहा  हैं  किं  वह  स्वयं  उम्मीदवार बन

 |  में  at करता  हूँ  कि  संयुक्त  समिति  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  विचार  करते

 समय  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कही  गयी  बातों को  ध्यान  में  द्रव्य  रखेगी ।

 श्री  लाचार  :  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करते समय  माननीय  मंत्री  ने

 कि  हम  चाहते  हैं  कि  विशेष  विशेषज्ञों  को  भी  हम  अपनी  संसद  में  कराने  का  ग्र वसर  दें  ।  इस

 संबंध  में  कहना  चाहता  हूं  कि  विशेषज्ञ  होना  कौर  संसद  का  सदस्य  होना  दो  बातें

 एक  विशेषज्ञ  art  कला  पर  अपने  विज्ञान  का  विशेषज्ञ  होगा  ।  सभा  में  उस  की  कोई  विशे

 उपयोगिता नहीं  होगी  ।  फिर  बड़े-बड़े  साहित्यिक  व्यतीत  या  वैज्ञानिक  वर्ग रह  संसद  का  सदस्य

 बनना  शायद  पसंद  भी  न  करें  ।  हम  विशेषज्ञों  चाहे  वे  वैज्ञानिक या

 इंजीनियर  सहयोग  war
 चाहत  हैं  पर  इस  बात  की  कोई  झ्रावव्यकता नहीं  कि  हम

 उनको

 संसद  का  सदस्य  बनायें
 ।

 लाभप्रद  पदों  की  परिभाषा  का  मामला  वास्तव  में  व्याख्या  का  मामला  है  हम  उसे  नहीं

 उठाना  चाहते  पर  क्या  लाभप्रद  पद  पर  होने  वाला  व्यक्ति  इस  संसद  में  स्वतंत्रतापूर्वक  भ

 विचार प्रकट  कर  सकता  ?  यदि  तो  में  यह  नहीं  चाहता  कि  ऐसे  व्यक्ति  हमारी  संसद  में

 सदस्य बन  कर  राय  |

 संविधान
 में  साफ  कहा  गया  हैं  कि  लाभप्रद  पदों  पर  काम  करने  वाले  व्यक्ति  संसद  सदस्यता

 के  शाह  होंग
 ।

 इस  विधेयक  में  ऐसे  व्यक्तियों  को  इस  शर्ते  से  छूट  दी  जा  रही  है  जो  सरकार

 के  प्रभाव  में  होंगे
 ।

 म॑  इससे  सहमत  नहीं  हूँ  ।

 दक  अलावा  इस  विधेयक  दें  ee  उपबन्ध  cama

 )  (१)  में  श्र

 ca  ना
 (3)  में  मालगुजार  पटेल  कौर  दशमस्व च्य

 ग्राही  को  इस a  2.2.

 ता
 से  विमुक्त  करने  को

 मिल
 आयी

 में
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 श्री

 बात  कही  गयी  है
 ।

 में  इसके  पक्ष  में  नहीं  हूँ
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  संयुक्त समिति  इस

 के
 उपबन्धों

 पर  बहुत  wes  तरह  विचार  करे
 अतः  सरकार  के  अधीन  काम  करने  वाले

 व्यक्तियों  को  संसद  का  सदस्य  बनकर  ५  की  छूट  न  दी  जाये  |

 श्री  सरजू  पांडे  भ्रष् यक्ष  हमारे  सामने  यह  जो  बिल
 पेश हुजरा है  शौर

 उस
 पर  वक्‍्ताझ्रों  की  जो

 तकरीरें  हुई  हैं  उन  सबको  में  ने  बहुत  गौर  से  सुना  ।  हमारे  बहूत से  दोस्तों

 को  इस  बात  से  ऐतराज  है  कि  वाइस  गांव  के  मुखिया  ate  दूसरे  लोगों  को  प्राफिट  होल्डर

 माना  जाय  यद्यपि  में  उनसे  इसमें  सहमत  न  श्र  मेरो  समन्न  में  यह  ठीक  बात भी  है  कि  उनको

 afar  आफ  प्राफिट  माना  जाय  |

 इस  बिल  में  में  समझता हुं  कि
 तमाम  उन  लोगों  को  जो  गवर्नमेंट  झा फि पेज

 में  हूं  पौर  सरकार

 के  वहां  से  बाकायदा  तनख्वाह  पाते  हैं  उनको  छोड़कर उन  सब  को  इस  बात  की  इजाजत दी  गई  है  कि

 वे  पार्लियामेंट  की  मेम्बरी  के  लिये  खड़े  हो  सकते  हैं  जो  कि  हांलाकि  जाब्ते  से  तनख्वाह  तो  नहीं  पाते

 लेकिन  उनके  पास  पावर  होती  है  भ्र ौर  वे  लोगों  पर  झपना  बखूबी  श्र  कामयाबी  के  साथ  डाल

 सकते  में  चाहता हूं  कि  सेलेक्ट  कमेटी  हस  पर  गौर  करे  कि  इन  मिनिस्टरों का  कया  होगा  ।

 स्टर  के  प्राचीन को  अाफिस आफ  दी  प्राफिट  नहीं  माना  है  लेकिन  एलेक्शन का  तजुर्बा हमें  बतलाता

 है  झर मं  सकड़ों  मिसालों इस  हाउस  के  सामने  पेश  करर  सकता  हूं  जहां  पर  कि  मिनिस्टरों  ने  बहैसियत

 एक  मिनिस्टर  होने  के  वोटरों  पर  खुद  नाजायज  दबाव  डाला  खुद  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में

 गाजीपुर  कौर  बलिया  में  मंत्री  महोदय  अपने  दौरे  पर  जाते थे  भ्र ौर  उन्होंने खुद  तकरीरों  में  इसको

 धमकी  दी  थी  कि  अगर  उन्होंने  कांग्रेस  उम्मीदवारों  को  ate  नहीं  दिया  तो  अच्छा  नहीं  होगा  ।  अब

 श्राप
 समझ  सकते  हैं  कि  ऐसी  दशा  में  हमारे  देश  में  चुनाव  निष्पक्ष  और  स्वतंत्र  रोति  से  कंसे  सम्पन्न

 हो  सकता है  यह  कसे  संभव  हो  सकता  है  ?
 सही  मायने  में  कसे  चुनाव  हो  सकेगा  जब  कि  यह  मंत्रिगण

 स्वयं  ग्रसने  शोहदों  पर  मौजूद  रहेंगे  बहैसियत  मंत्री  के  चुनाव  में  उतरेंगे  ।  मेरो  राय  में  तो  अगर

 ary  चाहते  है  कि  देश  के  अन्दर  सही  माने  में  लोग  आजादी  से  अपनी राय  दें  तो  आपकों  ऐसो  व्यवस्था

 यहां  करनी  पड़ेगी  कि  मंत्री  लोग  चुनाव  में  उतरने  से  पहले  अरपन  मंत्रि-पदों  से  इस्तीफा  दे  दें  वरना

 लाजिमी  तौर  पर  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  जब  एक  तरफ  ऐसे  लोग  चुनाव  में  खड़े  होंगे  जिनके

 हाथ  में  सारे.श्रधिकार  होंगे तो  जनता  आजादी के  साथ  ऐसे  लोगों  को  वोट  नही ंदे  सके गो

 जो  कि  श्राफिसों में  नहीं  हैं  क्योंकि  उनकों  डर  लगा  रहेगा कि  कहीं  ऐसा  करने से  उनको  परमिट

 न
 छिन  तो  किसी  को  डर  रहेगा  कि  उसके  लड़के  की  नौकरी  न  चली  जाये  |  में  समता  हूं

 fe  वाइस  मुखिया  श्र  sare  aria  अपने  नीचे  के  प्रेमल  पर  दबाव  डाल  सकते  हूँ  स्कोर

 उनके  दबाव  डालने  से  सही  कौर  ग्रा जा दाना  कलेक्शंस  नहीं हो  सकेंगे  |  यहां  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  बताया  कि  एलेक्शन  ट्रिब्यूनल  ने  महज  इस  बिना  पर  कि  किलो  -11::25 6  ने  मुखिया  को  एलेक्शन  एजेंट

 बनाया  उसके  चुनाव  को  नाजायज  करार  दे  दिया

 महोदय  asa

 wa  मिनिस्टर  अपने  शोहदों  पर  कायम  रहते  हुए  चुनाव  में  खड़े  होंगे  तो  लाजिमी  तौर पर  स्वतंत्र

 हमारे  देश  में  नहीं  हो  इसलिये  में  चाहता  हुं  कि  इस  कानून  में  यह  व्यवस्था हो  कि

 मंत्री लोग  चुनाव  में
 जाने

 से  पहले  भ्र पने  माहदा  से
 इस्तीफा

 दें  वरना  हमारे  देश  में
 कतई

 तौर  मे
 सही

 चुनाव  नहीं  हो  सकेंगे  शर  विरोधी  दलों  के  उम्मीदवारों  को  कोई  वोट  नहीं  देगा  ।  wat  पिछले

 चुनाव को  ही  ले  लीजिये  ।  इंस  ५३०  के  हाउस  में  मुश्किल से  ८०  या  €०  ऐसे  सदस्य  ads  हैं  जो
 कि

 विरोधी दलों  के  हैं  घौर  are  हालत  यह  हो  गई  है  कि  विरोधी दल  को  कौर  से  अगर कोई  सहो  से  सड
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 यहां  पर  बहुत  बड़ो  संख्या बात  भी  हाउस  में  कही  जाये  तो  चूंकि  सरकारी दल  के  लोगों  की यहां

 इसलिये वह  सही  आवाज  भी  उनके  अराग दब  सी  जातों है  a  उसके  सम्बन्ध  में  सरकारो

 बेंचों  पर  बैठने  वालों  से  भी  पूछा  जाये  तो  वे  भी  कह  देंगे  कि  हां  होना  तो  वैसा  हो  चाहिये  लेकिन

 फिर  भी  वोटिंग के
 उनको  पार्टी  भ्र मु शासन  का  खयाल  रखते  हुए  उसके  विरुद्ध  मत

 देना

 पड़ता है  फिर  जिसका  कि  परिणाम  यह  होता  है  कि  वह  सही  चीज  ot  नहीं  बढ़  पातों  कौर दब

 जाती है  ।  इसलिये  जनतंत्र  रक्षा  के  लिये  र  विरोधियों को  ani  बढ़ान ेके  लिये  लाजिमी  तौर पर  यह

 झ्र धि कार  देना  होगा  ।  कौर  भी  देशों  में  यही  नियम  है  ।  मंत्री  महोदय  को  अपने  पदों  से  चुनाव  के

 पहले  इस्तीफा  देना  होता  लेकिन  हमारे  देश में  उनके  इस्तीफा  देने  को  बात  कौन  वहू  लोग

 गांवों  में  जा  कर  भ्र पने  बल  से  लोगों  से  बोट  लेते हैं  ।  लोग  तरह  तरह  के  शोहदों  पर  रह  कर  गांवों  में

 यह  काम  करते  हें  इस  विल  के  अ्रन्दर  उन्हीं  को  अधिकार  दिया  गया  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात

 होगा  कि  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  गांवों  में  पंचायतों  के  चुनाव  होते  श्राप  जा  कर  देखिये कि  किस

 तरह से  मुखिया  कौर  नम्बरदार इन  लोगों  के  लिये  वोट  लेते  हैं  और  दूसरों  को  आगे  नहीं  छपाई  देते  ।

 इस  लिये  मेरी  प्रार्थना  है  कि  बहैसियत  मंत्री इन  लोगों  को  चुनाव में  खड़े  होने  का  अधिकार  नहीं

 होना  चाहिये  |  में  चाहता  हूं  कि  सेलेक्ट  कमेटी  मुखिया  और  नम्बर दारों  को  भी  चुनाव  में  खड़े

 होने  का  अधिकार न  दे  ।  अगर  उनको  यह  हक  मिल  गया  तो  में  समझता हं  कि  लाजिमी  तौर पर

 हमारे  देश
 में  जनतंत्र  कायम  नहीं हो  सकेगा  ।

 साथ  ही  साथ  मंत्री  लोगों  के  बारे  में  भो  में
 करना  चाहता

 हूं  कि  कौर  मुल्कों  की
 तरह

 से  हमारे  देश  मे ंभी  यह  मिसाल  कायम  होनी  चाहिये कि  मंत्रियों  को  प्रोमो  पर  रहते  हुए  चुनाव  में

 न  जाने  दिया जाय  ।  में  झ्रापको  गाजीपुर की  सिसाल  बताता  |  वहां  मंत्रो  महोदय  ने  दो  तीन

 कर्मचारियों  के  खिलाफ  ऐक्शन  इस  लिये  रिकमेन्ड  किया  आर  डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट  को  शिकायत

 लिखी कि  वह  लोग  विरोधियों  से  मिले  यह  तो  सब  को  मालूम है  कि  कौन  सरकारी  कर्मचारी

 विरोधी  दलों  से  मिल  सकते  लेकिन  चूंकि उन  लोगों को  वोट  नहीं  मिला  इसलिये  उन्होंने  बहाना

 बनाया  ae  भ्र घि कारियों
 को

 लिखा  कि  उन  कर्मचारियों  को  हटा  दिया  जायें  ।  इसी  तरह से

 मीटिंग  में  खुल्लमखुल्ला  इस  बात  का  एलान  किया  गया  कि  चाह  तो  तुम  लोगों  से  वोट

 देने  का  अघिकार  छीन  लूं  ।  गांवों
 में  मंत्री  लोग  मीटिंगों

 में  जा
 कर  इस  तरह

 को
 बातें  कहते  हैं

 कि  मारकर

 वह  चाहें तो  लोगों  से  वोट  देने  का  राइट  ही  छीन  लें  ।  वह  कहते हैं  कि  हमारी  मर्जी  की  बात है

 जोकि
 तुम

 लोगों  को  वोट  देते  का  भ्र घि कार  मिला
 हुमा

 हम सब  चाहें  उसको  छीन  हम

 जब  चाहें  तुम  को  गिरफ्तार कर  लें  श्र  जेल  भेज  दें
 ।  में  कोई  लम्बी  बहस  नहीं  करना

 सिर्फ॑  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  सेलेक्ट  कमेटी  तय  करे  कि  चुनाव  के  लिये  मंत्रियों

 को  भी
 अपने  पदों  से  इस्तीफा देना  होगा  जिसमें  लोग  आजादी  से  wa  वोट  दे  सकें  वर्ना  यह  मानी

 हुई  बात॑ है  कि  जब  इस  तरह  से  मंत्री  लोग  गांवों  में  तो  हम  लोगों  को  कोई  वोट  देने  वाला

 नहीं है  ।  वह  साफ  साफ  कहेंगे  कि  तुम  को  वोट  देकर  हम  क्या  करेंगे  तुम्हें  बोट  देने  का

 मतलब है  कि  हम  जेलों में  अपनी  सर्विस से  निकाल दिए  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  इस  बिल  में  माननीय  सदस्य  क्या  चाहते हैं  ?

 श्री  सरजू  पांडे
 :  में  यह  चाहता  हू ंकि  इस  बिल  में  यह  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  मंत्री

 जब  ATT  पदों  पर  बने  तव  तक  वह  प्राफिटेबल  पोस्ट  मानी  जाय  we  वह  एलेक्शन में

 खड़े न  हो  सकें  ।

 302
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  मेम्बर  न  बन  सकें ?

 सरजू  पांडे
 :

 मेम्बर  बनें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  यह  aha  श्राफ  प्राफिट  होगा  तो  वह  मेम्बर  HA  बन  सकेंगे

 जब  तक  कि  उन्हें  एग्जेम्पट न  किया  जाये  ?

 श्री  सरजू  वह
 खड़े  होने  से  पहले  इस्तीफा  देकर  मेम्बर

 बन
 सकते  हैं

 ।

 उपाध्यक्ष  पनागर  मेम्बर  बने  वह  मिनिस्टर  कसे  हो  सकेंगे  ?

 श्री  सरजू  पांडे
 :  मेम्बर

 तो  बन  सकते  लेकिन  एलेक्शन  लड़ने  से  पहले  उनको  श्रपनीं

 पोस्ट से  रिजाइन  करना  चाहिये  |  इन  मंत्रियों  के  लिये भी  ऐसी  व्यवस्था  की  सेलेक्ट  कमेटी

 इन  पर  गौर  करे

 विधि  मंत्री  श्र०  कु०
 :

 जिन  माननीय  सदस्यों  ने  इस  प्रस्ताव  पर  वाद-विवाद  में

 भाग  लिया  है  में  उनका  ATA gl  सदस्यों  ने  चाहे  विधेयक  के  उपबन्धों के  पक्ष  में  कुछ  कहा

 विपक्ष  में  इसका  महत्व  यही  है  कि  वे  सभी  सभा  की  गरिमा  तथा  उसकी  स्वतंत्रता  के  सम्बन्ध

 में  बहुत  सचेत  हैं  |  विचारों  में  मतभेद  हो  सकता  है  ;  किसी  समस्या  के  हल  के  बारे  में  मतभेद  हो  सकता

 है  पर  सभी  सदस्य  संसद  की  मर्यादा  तथा  उसकी  परम्परा को  स्थायी  बनाने  के  लिये  तत्पर
 श्री

 नाथपाई  के  मैनचेस्टर  गार्जियन  नामक  पत्र  के  विचार  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  है  दह  ठीक  है  ।

 १०  वर्षों  से  जो  दल  सत्तारूढ़  है  उसने  पहले  कभी  भी  इस  प्रकार  के  विधेयक  पारित  करवा  के  कोई

 अनुचित लाभ  नहीं  उठाया  और अब  भी  माननीय  सदस्य
 तराशा  रखें  कि  सत्तारूढ़  दल  किसी  भी

 विधेयक या  उपबन्ध  का  नाजायज  फायदा  नहीं  उठायेगा  |

 परन्तु  माननीय  सदस्यों  ने  सभा  की  गरिमा  तथा  स्वतंत्रता  की  रक्षा  के  सम्बन्ध में  अपनी

 उत्कट  इच्छा  व्यक्त  करते हुए  विधेयक  की  कुछ  महत्वपूर्ण बातों  की  प्रो  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 प्रथम  वक्ता  ने  कहा  था  कि  यदि  इस  विधेयक  को  पास  किया  गया  तो संविधान  के

 अनुच्छेद  १०२  का  भी  संशोधन  करना  पड़ेगा  क्योंकि  यह  विधेयक  अनुच्छेद  १०२  के  विरुद्ध है  ।

 बाद  में  भी  कई  माननीय  सदस्यों  ने  यह  बात  कही  |  इस  आलोचना  का  उत्तर  देना

 इस  सम्बन्ध में  में  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  विचार  निराधार  जब  संविधान  सभा  ने

 १०२  की  रचना  की  थी  तो  उन्हें  इस  बात  का  भान था  कि  संसद  को  देश  के  हित  को  देखते  हुये  कुछ

 लाभ के  पदधारी  व्यक्तियों  को  अ्रनहंता  से  मुक्त  करने का  ग्रीवा  होगा  |  इसी  कारण  ५

 १०२  में  ही  कहा  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध में  संसद  को  अधिकार  प्राप्त  होंगे  |  इस  अनुच्छेद

 में  कहा  गया  है  :

 वह  भारत  सरकार  के  अथवा  किसी  राज्य  की  सरकार के

 ऐसे पद  छोड़ कर
 जिसे

 धारण  करने  वाले  का  श्रीहीन  होना  संसद्‌ ने  विधि  द्वारा

 घोषित  किया  कोई  अन्य लाभ  का  पद  धारण  किये  हुए  हैं  1.0

 इसका अर्थ  यह  है  कि  संसद्‌  को  अधिकार है  कि  वह  इस  बात  की  घोषणा  कर  सकती  है  कि  कौन

 सा  पद  उसकी  दृष्टि  में  लाभ-प्रद  पद  है  ।  यह  बात  कहना  गलत  है  कि  लाभप्रद  पद  होने

 वाला  कोई  भी  व्यक्ति  भ्रनुच्छेद
 १०२  के  अधीन  कभी  भी  संसद

 सदस्यता
 के  लिये

 we  नहीं
 हो

 सकता

 ie  अंगरेजी  में
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 भ्रनुच्छेद  १०२  में  यह  प्राधिकार  देना  क्यों  प्रावइ्यक  था  इस  सम्बन्ध  में  में  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करते  समय  बताया  था  ।  ge40 F से  cee!  तक  विभिन्न  लाभप्रद  पदों  के  व्यक्तियों  को  संसद की

 सदस्यता  की  अ्रनहँंता से से  मुक्त  करने के  लिये जोਂ  अधिनियम  पारित  किये  गये  हैं  उनको  देखते

 हुएं इस  विधेयक  को  पारित  करना  बहुत  श्रावक हो  गया  है  ।

 इस  समय  एक  बात  कौर  स्पष्ट  करना  ग्रावश्यक है  जिसके  कारण  कुछ  गड़बड़ी पैदा  हो

 गई
 है

 ।

 यह  समझा  जा  रहा  है  कि  हटाने  का  तात्पयं  किसी  को  सभा  का  सदस्य  बनाने

 के  ही  समान  इस  कारण  चारों  as  किये  गये  हें  ।  यह  कहा  गया  है  कि  उपकुलपति

 को  जिसको  बहुत  से  अरन्य  as  करने  हूँ  सभा  का  सदस्य  न  बनाया  जाये  ।  उपकुलपति  स्वयं

 ही  निर्वाचित  नहीं  हो  जायेंगे  ।  निर्वाचन  जनता  पर  निर्भर करता  है  a  हमें  जनता  की  बुद्धि

 पर  पुरा  विश्वास  जो  लोग  जनता  का  विश्वास  नहीं  प्राप्त  करेंगे  वे  इस  सभा  के  सदस्य  नहीं  हो  सकते

 नह  सभा  में  खाने के  लिये  जनता  का  विश्वास  प्राप्त  करना  कौर  बहुमत  से  निर्वाचित  होना  बहुत

 अवश्यक है  |

 १०२  में  संसदीय  विधान  की  मूल  बातें  विद्यमान हैं  उसके
 स्पष्टीकरण  की

 आवश्यकता हो  नहीं  है  ।

 यह  कहा गया  है
 कि  उपकुलपति  ava

 च्  अमुक  व्यक्तियों  को  इससे  क्यों
 छुट

 दी

 जाय  उन्हें  अरन्य  कार्य  भी  करना  पड़ता  है  भरने  दो  कार्य  एक  दूसरे  के  विरोधी  ष्ह्  संविधान में

 भी  राज्यों  की  विधान  परिषदों  में  अध्यापकों  शर  स्नातकों  के  लिये  विशेष  स्थान  रखे  यहां  राज्य

 सभा  में  भी  सदस्यों  का  चुनाव  करते  समय  हम  इस  सिद्धान्त  को  अपने  ध्यान  में
 रखते  हें  ।

 स्नातकों  झ्र ौर  भ्रष्यापकों  को  राज्य सभा  में  चुने  जाने  की  रहता  प्राप्त  लेकिन हमें  कहा  जाता

 है  कि  ज्योंही  वे  उपकुलपति  बनें  उन्हें  विधि  संसद्‌  के  सदस्य  होने  के  लिये  अझनहूँत  किया  जाये  ।

 विधेयक  का  उद्देश्य  इसी  विधि  सम्बन्धी  अ्रनहता  को  दूर  करना  है  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  यह  बताया  है  कि  सदस्यों  को  यहां  पुरे समय  कार्य  करना  चाहिये

 तथा  उन्हें  किसी  अन्य  काय  को  करने की  शभ्रनुमति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यदि  हम  यह  बात  स्वीकार

 करें तो  हममे ंसे  बहुत  से  लोग  red  हो  जायेंगे  इसलिये  इस  को  मानना  गलती  होगी  अन्यथा

 यह  हमारे  ऊपर  ही  AAT  करेगा |

 मेरे  सामने  बैठे  हुए  माननीय  सदस्य  श्री  भ्र शोक  मेहता  ने  हाल  में  ही  खाद्य  समिति  के  प्रतिवेदन

 के  सम्बन्ध में  बहुत  भ्रच्छा  काम  किया है  ।  उनके  ज्ञान  तथा  विश्लेषणात्मक  बुद्धि  से  हमें  बहुत

 लाभ  gars  |  उन्होंने ऐसे  समय  जब  कि  संसद  सदस्य  नहीं  थे  बहुत  अच्छी  कायें  किया है  ।  लेकिन

 यदि  राज  हम  उनके  ज्ञान
 तथा  विश्लेषणात्मक  बुद्धि  का  लाभ  उठाना  चाहें तो  अनुच्छेद  १०२

 के  अनुसार हम  उन्हें  परामर्शदाता  के  रूप  में  प्राप्त  नहीं कर  सकते  |  इसलिये  इस  विधेयक  के  क्षेत्र

 के
 अधीन  मंत्रणा  समितियां  इत्यादि  भी  ग्रा  गई  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों के  सम्बन्ध

 में  लोगों  ने  बहुत गलत  सोचा  हमने  एहि  वर्गों  को  छट  दी  भ्रमित  वर्गों  को  छट  देना

 संभव  नहीं  हो  सका  ।

 छूट  के अझ्रन्तगंत  जो वर्ग हें  उनमें वे  व्यक्ति  झरा  जाते  हैं  जो  देश  तथा  राष्ट्र  की  सर्वोत्तम सेवा

 करते हें  ।  भ्र वैतनिक  रूप  से  नम्बरदार  इत्यादि  का  कार्य  लाभपद  अ्रन्तगंत  नहीं  शीराज़ा
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 संघ  सरकार  के  मंत्री  इत्यादि  यदि  हम  श्री  के  तक॑  को  स्वीकार  करें

 तो  मंत्री  लोग  सदस्य  नहीं  रह  सकते  वे  उत्तरदायी  सरकार  से  अनुत्तरदायी सरकार  को  अच्छा

 समझते  हमने  उत्तरदायी
 सरकार

 की  एक  ऐसी  प्रणाली  चुनी  है  जिसे  eat  प्रत्येक  कार्य का  सभा

 में  उत्तर  देना  होगा  |

 मुख्य  चेतक  उप-मुख्य  चेतक  का  कार्य उन  सभी  देशों  में  ज्ञात  है  जहां  संसदीय  प्रणाली

 की  सरकार है  ।  तत्पश्चात्  राष्ट्रीय  छात्र  प्रादेशिक  रक्षित  तथा  सहायक  वाय  सेना

 इत्यादि  st  इनके  द्वारा  हम  अपनी  प्रतिरक्षा  सेनाओं  को  बलवान  बना  रहे  हैं  ।  देश  की  विशालता

 को  ध्यान
 में

 रखते
 हुए  स्थायी  सेवा  बहुत कम  हमें  उन  नवयुवक  नवयुवतियों  को

 केवल

 इस  कारण  नहीं  कर  देना  चाहिये  कि  वे  देश  भक्ति
 के  कारण  राष्ट्रीय  छात्र  सेना

 दल  में

 शामिल  हुए  हैं

 इस  पर  किसी  व्यक्ति का  ध्यान  नहीं  गया  कि  विश्वविद्यालय का  प्रत्येक  नवयुवक

 कौर  नवयुवती  राष्ट्रीय  छात्र  सेना  दल  में  शामिल  हो  सकते  जिससे  वे  समय  पर  देश  की  रक्षा

 कर  सकें  श्र  उन्हें  रसिकता  त्याग  करने  तथा  देश  की  स्वतंत्रता  तथा  परम्पराओं  की  रक्षा

 करने  के  लिये  प्रशिक्षण दिया  जा  यदि  हम  श्री  भरूचा  की  बात  स्वीकार करें  तो  हमें उन

 नवयुवकों  कौर  नवयुतियों  को  पहिले  ही  बता  देना  चाहिये कि  राष्ट्रीय  सेना  दल  कौर  सहायक  सेना

 दल  में  भर्ती होने  पर  ड्राप  संसद  सदस्य  नहीं बन  सकेंगे  |  क्या  इससे  हमारे  नवयुवकों  को  सेना

 में  जाने  को  प्रेरणा  मिलेगी !

 अब  में  गह  रक्षकों के  प्रश्न  को  लेता  हुं  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  का  नहीं है  कि

 उन्हे ंभी  पृथक  रखा  जाये  ।  बल्कि  उनका  झा शय  इसके  विपरीत  इस  समिति  ने  गृह  रक्षकों

 को  छट  देने  की  सिफारिश  की  इसके  प्रभावी यदि  राष्ट्रीय  छात्र  सेना  दल  के  सदस्यों को  छुट

 दी  गई  है  तो  गुह  रक्षकों  को  क्यों यह  छुट
 प्रदान  न

 की
 जाये

 omar  वर्ग  दौरान  का  हमारे  देश  में  शरीफों  के  पद  के  सम्बन्ध में  संगत  संविधियां  हैं  ।

 उनके  हमारे  देश  में  इंगलैंड या  अ्रमेरिका  की  तरह  नहीं  हें  ।  ये  लोग  सामान्यतः  जनता  के

 महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  में  से  होते हें  और  उनका  चुनाव उच्च  न्यायालय  करता है  ।  उच्च  न्यायालय

 की  पुरी  कोर्ट  विभिन्न  न्यायालयों  के  लिये  शरीफों  का  चुनाव करती  इन  लोगों  को  शिक्षा  संस्थाओं

 कौर  वाणिज्यिक  समुदायों  इत्यादि  से  चुना  जाता  है  शरीफों  को  महत्वपूर्ण कार्य  करने  होते  हें  जिनके

 लिये  बहुत  सावधानी  ate  निष्पक्षता  की  आवश्यकता है  ।  उनके  किये  जाने  वाले  महत्वपूर्ण

 कार्य इस  प्रकार  हैं  |  उन्हें  न्यायालय  के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  काय सौंपे जाते  areal  को  क्रियान्वित

 करना  होता  मानहानि  करने  वाले
 व्यक्तियों

 को  गिरफ्तार  करना  होता है  उन्हें बन्दी  गृह

 में  ले जाना  होता  वे  बन्दियों  को  बन्दी  गृह  से  सत्र  न्यायाधीश  के  सम्मुख  ले  जाते  हें  प्रौढ़  वहां

 से  वापस  जेल  पहुंचाते हैं  ।  भ्रांदेशों को  निष्पादन  करने  इत्यादि  से  उन्हें बहुत  प्राय  होती  वह

 निष्पादन  के  दौरान  जब्त  की  गई  चल  या
 अचल  सम्पत्ति की  बिक्री  भी  करता  है  ।  ag  कोर्ट

 का  दायां  हाथ है  ।  शेरिफ  न्यायालय  के  निर्णयों  को  क्रियान्वित
 करता  इसी  लिये  उनको  चुना

 जाता  हमें यह  बताया  जा  रहा है  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण निष्पक्ष  कार्य  करने  वालों को  संसद

 की  सदस्यता के  लिये  श्ररनहित  घोषित कर  दिया  जाय
 केवल  इस  आघार  पर  कि  उनका  चुनाव  उच्च

 न्यायालयों द्वारा  किया  गया है



 १६  १९४५७  संसद  विधेयक  २८३५

 इस  के  वे  व्यक्ति  area  हें  जो  विशेष  प्रयोजनों  के  लिये  सरकारी  प्रतिनिधि  मंडल  के

 सदस्य बन  कर  विदेशों
 को

 जाते  हैं  ।  प्रति  वर्ष  इस  सभा  के  कई  सदस्य  विभिन्न  अन्तर्राष्ट्रीय

 संयुक्त  राष्ट्र  सभा  इत्यादि  में  जाते  हैं  उन्हें  कुछ  भत्ते  मिलते  हैं  हमारी  कर  प्रणाली  इत्यादि
 के

 कारणों  से  ऐसे  व्यक्ति  बहुत  कम  रह  गये  हें  जो  प्रतिवर्ष  बाहर  जायें  कौर  सम्मेलनों  में  जाकर  अपना  घन

 व्यय  करें  ।  इसलिये  यदि  यह  श्रनहँंता  हटा  दी  जाये  तो  हम  संसद  के  किसी  सदस्य  को  किसी  महत्वपूर्ण

 प्रतिनिधि  मंडल  में  नहीं भेज  सकेंगे  ।  हमें सभा  के  बाहर के  व्यक्तियों को  शामिल  करना  होगा

 केवल  हमारे  संसद्‌  सदस्य  होने  का  यह  होगा  कि  हम  अपना  कार्य  कुशलता  बुद्धिमत्तापूर्वेक

 नहीं  कर  पायेंगे  ।  क्या  कोई  सदस्य  केवल  विदेश  के  किसी  सम्मेलन  में  जाने  से  सभा  का  स्वतन्त्र सदस्य

 नहीं  रह  जाता
 ?

 मेरे  विचार  से  हम  प्रति  सम्बन्ध  में  तुच्छ  विचार  कर  रहे  मेरे  विचार  से  इस  सभा

 के  सदस्यों  की  क्षमता  महान  है  तथा  केवल  विदेशों  के  सम्मेलन  में  भाग  लेने  या  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में

 जानें से  उन  की  आत्मा  बिक  नहीं  जाती  है  ।  संसद्‌  सदस्यों  को  अपने  महत्वपूर्ण  कार्यों  के  अन्तर्गत  इन

 कार्यों  को  भी  शामिल  करना  है  ।  सुची  में  भ्र गले  व्यक्ति  निम्नलिखित हैं

 विश्वविद्यालय से  सम्बन्धित  किसी  संस्था  के  किसी  भी  wer  सं विहित

 संस्था के  सभापति  निदेशक  या  सदस्य  जब  तक  कि  विधि  में  जिस के  aia

 या  थि  उस  की  स्थापना  हुई  है  स्पष्ट  रूप  से  अन्यथा  उपबन्ध  न
 किया  गया

 अथवा

 ण
 &

 )  खंड  में  निर्देशित  संस्था  के  अलावा  किसी  aa  संस्था  के  सभापति  कौर

 अथवा

 (3)  सरकार  या  किसी  अन्य  पदाधिकारी को  लोक  महत्व  के  कायें  में  सलाह  देने  के

 प्रयोजन  से  नियुक्त  अस्थायी  ह

 में  इस  सम्बन्ध  में  भार्गव  समिति  ने  जो  भी  सिफारिश की  है  में  उन  से  सहमत  उन्होंने कहा

 है  कि  संविहित  संस्थापकों  से  सम्बन्धित  अ्रनहंतायें  हटा  दी  जायें  ।  क्योंकि  सं विहित  यथा

 भारतीय  डाक्टरी  चिकित्सा  परिषद्‌  में  संसद  सदस्यों  को  शामिल  करना  होता  है  ।  ऐसी  संस्थानों की

 एक  पुरी  सुची  भार्गव  समिति  के  प्रतिवेदन में  दी  है  ।  प्रतिवेदन  की  इंडिका  ७३  में  जो  कुछ  कहा  गया  हैं

 उस  का  सारांश  यह  है  कि  समिति  के  सदस्यों  के  बहुमत  की  यह  राय  है  कि  भारत  जेसे  अद्ध  विकसित

 श्ररथव्यवस्था वाले  देश  में  जहां  प्रतिभा  की  अ्रधिकता  नहीं  है  वहां  संसद  सदस्यों  को  ऐसी  समितियों  में

 भाग  लेने  से  वंचित  करना  उचित  नहीं  है  ।  इसलिये  अधिनियम  में  इस  प्रकार  संशोधन किया  जाय  कि

 समितियों के  सदस्य  संसद  की  सदस्यता के  लिये  शरनजीत न  हों  ।

 समिति ने  अधिनियम  में  संविहित  निकायों  के  में  संगत  परिवर्तन  करने  की  सिफारिश

 की  है  लेकिन  प्रत्येक  अधिनियम में  इस  बात  को  शामिल  करने  की  बजाय  यह  उपबन्ध  इस  विधेयक

 में  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  संविहित  निकायों  की  संख्या  नित्य  प्रति  बढ़  रही  है  झ्र ौर  प्रत्येक  भ्र धि नियम

 में  wae  का  खंड  रखना  कठिन  हम  ने  समझा  था  कि  संविहित  निकायों  की  अनीता को  दूर

 करने
 का

 उपबन्ध
 मूल  अधिनियम में  देने  से  प्रारूप  भी  अच्छा  बनेगा

 |

 इस  प्रकार हम  ने  उपकुलपति वाले  वर्ग  को  छोड़  कर  झ्रध्यक्ष  द्वारा  नियुक्त  समिति  की  सभी

 सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  है  ।  यह  बात  में  चर्चा  के  प्रारम्भ  में  भी  बता  चुका  हूं  ।

 पटेल
 व  मालगुजारों के  सम्बन्ध  में  एक  कौर  बात  कहनी  है

 ।
 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम

 से  ऐसे  राजस्व  अधिकारियों  से  जो  गांव  का  हिसाब  किताब  रखने  का  कार्य  करते  हैं

 सहायता  लेने  की  कुप्रथा  जारी  हुई  लेकिन  उन्होंने  मालगुजारों तथा  इसी  प्रकार
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 के  अन्य  भ्र धि कारियों को  छोड़  दिया  ।  इस  का  स्पष्ट  यह  था  कि  पटेल  मालगुजार  इत्यादि की

 सहायता  लेना  कदाचरण नहीं  समझा  जा  सकता  ।
 पटेल

 व
 मालगुजार  के

 पद  पैतृक  हें  शर  प्राचीन

 काल  से  ही
 वह  बहुत  लाभदायक  कार्य  कर  रहे

 बहुत  से  स्थानों  त  विशेषतः  महाराष्ट्र  से  कई  पटेल

 निर्वाचित  भी  हुए  हैं  ।

 ऐसे  व्यक्तियों को  जिन्हें  प्राचीन काल  से  ही  इस  पद  पर  पैतक  अधिकार  प्राप्त  हें  उन्हें  संसद  की

 सदस्यता  के  लिये  श्रनहूँत  किया जाय  ।  यह  दूसरा  प्रश्न  है  कि  वे  निर्वाचित  किये  जायेंगे  या  नहीं

 लोग  उन्हें  पराजित  कर  सकते  हें  aha  किसी  व्यक्ति  का  प्रभाव  है  तो  वह  aaa  मित्र  को  भी

 चित  करवा  सकता  है  ।  इन  लोगों  के  विरुद्ध  यही  तव  दिया  गया  है  कि  उन  पदाधिकारियों  का  प्रभाव

 बहुत ठीक  है  ।  यह  बात  गलत  है  कि  लोग  भेड़ों  की  तरह  प्न्घे  a  उस  की  बातें  मानेंगे  ।  उस  का

 प्रभाव उसे  कर  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  क्योंकि  वह  स्थान  में  दूसरे  व्यक्ति  को

 खड़ा  कर  मनचाही  बात  करवा  सकता  है  ।

 यह  एक  टैक्नीकल प्रौढ़  विधि  संबंधी  saa  है  कि  क्या  उस  के  पद  में  कोई  ऐसी  बात  प्रत्तग्रस्त है

 जो  उसे  सदस्यता  के  लिये  भ्रमित  करे  ।

 भले  ही  हम  परस्पर  सहमत  न  हो  तथापि  हम  सब  की  यह  सामान्य  इच्छा  है  कि  इस  संस्था  की

 स्वतन्त्रता बनी  रहे  यह  संस्था  ऐसे  सदस्यों  के  सहयोग  से तरक्की  करेगी  जो  जनता  द्वारा  निर्वाचित  हैं

 mix  एसी  विधि  के  निर्वाचित  हें  जिस  ने  ज  हटा  दी  है  ।  प्रतिनिधियों का  चुनाव  अन्तत

 जनता  पर  निभर  करता  है  ।  यह  इस  संविधान  तथा  इस  संस्था  का  आधारभूत  सिद्धान्त  है  ।  मुझे इस  बात

 में  जरा  भी  सन्देह  नहीं  है  कि  हमारी  जनता  सर्वोच्च  म  व्यक्तियों  को  निर्वाचित  करेगी  प्रौर  वे  इस  संस्था

 की  महानता  बनाये  रखने  का  भरसक  प्रयत्न  करेंगे  |  सदस्यों  की  यह  प्रकाशक  कि  इन  विभूतियों  के

 कारण  सदस्यों  की  स्वतन्त्रता  समाप्त  हो  जायेगी  बिल्कुल  निराधार  है  |  इन  शब्दों  के  साथ  में  प्रस्ताव  को

 सभा
 के

 समक्ष  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 नामों  की  सूची  में  कुछ  गलती  रह  गई  है  ।  श्री  राव  के  स्थान  पर  जगन्नाथ  राव  का

 नाम  रख  दिया जाय  कौर  श्री  विल  घोष  के  स्थान  पर  श्री  खुश वक्त राय  का  नाम  रख  दिया जाय  ॥

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 संसद्‌  विधेयक के  सम्बन्ध  में  १४-१२-१९५७  को  प्रस्तुत  किये

 गये  प्रस्ताव  i—

 (१)  J.  Rameshwar  Raoਂ  जे०  रामेश्वर
 के  स्थान  पर

 Jagannatha  Raoਂ  जगन्नाथ  रावਂ  )  शब्द  रखे  जायें
 ।'

 (2)  Bimal  Comar  Ghoseਂ  बिमल  कुमार  घोषਂ )  के  स्थान  पर

 Shri  Khushwqt  Rai’’  (  श्री  खुश वक्त  )  शब्द  रखे  जायें

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  इंइवर  नय्यर द
 क  कत्  ह  संशोधन  सख्या  ८  मतदान  के  tag

 रखा  गया  तथा
 ग्र स्वीकृत  हूँ
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 महत्व  की
 वस्तुयें  )  विधेयक

 महोदय
 wet  यह  है  :

 कि  संसद्‌  विधेयक
 के

 सम्बन्ध
 में  PE-VR-VEYG  को  प्रस्तुत  किये  गये

 प्रस्ताव  a,—

 )  J.  Rameshwar  Raoਂ  (  श्री  जी  रामेश्वर  के  स्थान  पर

 Jagannatha  Raoਂ  जगन्नाथ  दाऊद  रखे  जायें  ।

 (२)  Bimal  Comar
 Ghoseਂ  बिमल  कुमार  घोषਂ  )  के  स्थान  पर

 Khushwat  Raiਂ
 खुश वक्त  शब्द  रखे  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 '  उपाध्यक्ष  सही दय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  संसद्‌  १९४५७  दोनों  सदनों  की  ३०  सदस्यों की

 एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जिस  में  लोक  सभा  के  २०  अर्थात  सरदार

 हुक्म  पं  ०  ठाकुर  दास  श्री म  ०  रं ०  को  शन  राजद

 श्री  श्री  जीन
 श्री

 रा  ०
 स०

 श्री  सुव्बया
 श्री  सिद्ध  श्री  पना  श्री  जगन्नाथ  श्री  श्री  श्री

 खुशा वक्त श्री  श्री  गजराज  श्री  हो  ईश्वर

 अब  Ho  कौर  राज्य  सभा  के
 १०  सदस्य

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  की  कुल  संख्या  की

 एक  तिहाई

 कि  समिति इस  सभा  को  अगले  सत्र  के  दूसरे  सप्ताह  के  पहले  दिन  तक  अरपना  प्रतिवेदन

 कि  aa  मामलों  में  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसी

 विभिन्नताथ्रों  तथा  रूपभेदों के  साथ  लागू  होंगे जेसा  कि  अ्रध्यक्ष और

 कि  यह  राज्य-सभा से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  उक्त  समिति  में  सम्मिलित

 हो  झ्र  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  सदस्यों के  नाम

 लोक  सभा  को  बताये  पै

 प्रस्ताव  स्वागत  झा

 लगाएं

 अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  महत्व  की  वस्तु
 यें

 विधेयक
 )

 चित्त  मंत्री  fao  ao  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  *:

 कुछ  पर  अतिरिक्त  उत्पादन-शुल्क-लगाने शर  उसे  वसूल  करने  तथा
 सके

 के

 शुद्ध  झा गम  के  एक  भ्रंश
 को

 राज्यों  में  वितरित  करने  तथा  उन  वस्तुओं को

 ज्यिक  व्यापार  अथवा  वाणिज्य के  लिये  विद्रोह  महत्व  की  वस्तुयें  घोषित  करने  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  "

 मूल  अंग्रेजी  में

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत
 किय  है  चि द्  द्र
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 महत्व  की  वस्तुयें  )  विधायक

 fat  मिलती  :
 मेरा  एक  औचित्य प्रदान  है  ।

 ug  विधेयक  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २७२  के
 अर्न्तगत  प्रस्तुत किया  गया  लेकिन यह

 ्य अन चछुद न्  की  सभी  उपहारों
 की

 पूति  नहीं  करता
 ।

 पहली  बात  तो  ag  कि  इस  विधेयक  में  शुद्ध  श्रम  के  राज्यो ंमें  वितरण  के  सिद्धान्त नहीं

 गये  हैं

 दूसरी  बात  यह  है  कि  वितरण-योग्य  राशि  बतानें  के  साथ  इस  विधेयक को  उस  राशि की

 मात्रा  निधारित करने  का  सिद्धान्त भी  बताना  चाहिये  ।

 यह  विधेयक  अनुच्छेद  २७२  की  अपेक्षाओं  की  पूति  नहीं  कौर  हम  इस  के  TT

 दोषों  पर  विचार  नहीं  कर  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 लेकिन  माननीय  सदस्य  विधेयक  पर  विचार  करने  केਂ  समय  अपनी  ये

 आपत्तियां  उठा  सकते हैं  ।  तब  हम  उन  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  fro  त०  कृष्णमाचारी  :  गत  शुक्रवार  इस  विधेयक  की  स्थापना  की  अनुमति

 मांगते  मेंने  सभा  को  इस  विधेयक  द्वारा  किये  जाने  वाले  भ्र ति रिक्त  रोपणों  के  बारे  में  बताया  था

 में  ने  सभा  को  प्रत्येक शुल्क  की  दर  कौर  उन  से  पूरे  वर्ष  में  प्राप्त होने  वाली  अनुमानित ara  का  भी

 एक  संक्षिप्त  ब्यौरा  दिया था  |  वह  माननीय  सदस्यों  को  याद  ही  होगा  ।  अब  में  इन  शुल्कों के

 are  के  वितरण  से  संबंधित  व्यवस्थाओं  के  बारे  में  ही  कुछ  कहूंगा
 |

 ये  अ्रतिरिक्त  शुल्क  थ  के  वर्तमान  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  ही  लगाये  जा  रहे  केन्द्रीय  सरकार

 को  तो  केवल  संघ  क्षेत्रों  सम्बन्धी  श्रम  से  ही  मतलब  इसलिये  इस  ग्र थान  का  सारा  लाभ  राज्यों  को

 ही  होगा  ।  इन  से  प्राप्त  होने  वाले  शुद्ध  प्राप्त  में  से  केवल  एक  प्रतिशत के  बराबर  राशि को  ही  केन्द्रीय

 सरकार प्यार  पास  रखनी ।  दोष  सारी  afar  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  राज्यों  में

 वितरित कर  दी  जायेगी

 प्रयोग  द्वारा  सुझाई  गई  वितरण  की  योजना  को  लागू  करने  के  दौरान  में  ह्म  उस  में  एक  छोटा

 सा  रूपभेद  भी  इसलिये  कर  रहे  हैं  कि  वह  साधारण  संघीय  उत्पादन  शुल्क  केਂ  हिस्से-बांट  के  लिये  की  गई

 आयोग की  सामान्य  सिफारिशों  के  साथ  मेल  खा  माननीय सदस्य  भली  भांति  जानते हैं  कि  ग्रा योग

 ने  व्यसन
 की

 योजना  के  सम्बन्ध  में  एक  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  ars  वस्तुओं  पर  लगने  वाले  उत्पादन

 शुल्कों  के  शुद्ध  का  RY  प्रतिशत  राज्यों  में  वितरित  किया  जाना  चाहिये  ।  इन  दस्तूरों  चीनी

 कौर  तम्बाकू भी  शामिल  जिन  पर  अरब  अतिरिक्त  शुल्क  रोपित किये  जा  रहे  सरकार का  अपना

 विचार यह  है  कि  इन  अतिरिक्त  शुल्कों  के  शुद्ध  प्राप्त की  २४  प्रतिशत  राशि  को  झ्राधारभूत  शुल्कों

 की  भांति  ही  वितरित  करना  उचित  होगा  भर  उन  की  बकाया  राशि  को  शझ्रायोग की  सिफारिशों  के

 अनुसार  ही  वितरित  करना  चाहिये  ।

 यह  इसलिये  किया  जा  रहा  है  कि  यदि  कोई  राज्य  विशेष  किसी  योजना  विशेष  केਂ  अ्रनुसार  नहीं

 चलना  चाहता  तो,वित्त  आयोग  द्वारा  सुझाई  गई  प्रक्रिया  के  प्नुसार,उस  राज्य  को  यह  अधिकार  होगा  कि

 वह  चीनी
 प्रौढ़  तम्बाकू पर

 रोपित
 किये  जाने  वाले  इन  अतिरिकत  शुल्कों  का  २५  प्रतिशत  भाग  ले  सके

 ।

 इस  प्रक्रिया  को  उचित  रूप  इस  सभा  द्वारा  स्वीकृत  एक  विधान  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।  हम

 वैज्ञानिक  स्थिति  बनायें  रखना  चाहते  हैं  ।  वित्त  वियोग  ने  इन  राज्यों  को  जितनी  राशि  की  अदायगी  की
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 महत्व  की  विधेयक

 शिफा रिदा की  थी  वह  भी
 ज्यों

 की
 त्यों

 रखी  जा
 सकती

 लेकिन  निःसन्देह  हीं  एक  ऐसी  व्यवस्था  भी

 रखनी  ही  पड़ेगी कि  इस  के  अ्रतिरिकत  जिस  राशि
 की  झ्र दाय गी  जिस  का

 राज्यों
 को  वास्तव  मे

 अधिकार  वह  झ्रायोग  द्वारा  बताई  गई  राशि  कौर  उन
 को  विधि द्वारा

 समान  राशि
 का  अन्तर

 ही  होगी  ।  इस  का  स्पष्ट  प्रभाव  यह  होगा  कि  आयोग  की  सिफारिश  तो  कार्यान्वित  हो
 लेकिन

 यदि  कोई  राज्य  इस  योजना  को  नहीं  तो  वह  इस  राशि  में  से  कोई  भाग  की  मांग  भी  नहीं  कर

 सकेगा  |  इस  में  ऐसी  वैधानिक  सम्भावना के  विरुद्ध  व्यवस्था भी  हो  जायेगी  ।  aT  Thr  ने  जितनी भी

 राशि की  सिफारिश की  उस  की  बकाया  राशि  को  भी  आयोग की  सिफारिश  के  अ्राघार  पर  ही

 वितरित किया  जायेगा  ।

 भ्र ति रिक्त  उत्पादन  शल्कों के  रोपण  के  साथ  राज्य  सरकारों  ने  इन  वस्तु भ्र ों  को  राज्य

 बिक्री कर  ah  ग्रन्तराज्यिक बिक्री  कर  से  विमुक्त  करने  के  लिये  कायंवाह्दी  की  है  ।  समस्या

 तो  यह  है  कि  बाजारो ंमं  इन  वस्तु  की  बहुत  अधिक  मात्रा  मौजूद  कौर  यदि  हम  कोई  विशेष

 कार्यवाही  न  करें  तो  उन  पर  न  तो  नये  अ्रतिरिक्त  शुल्क  भ्र  न  पहले  का  बिक्री  कर  ही  संग्रह  किया  जा

 सकता  बिचौलिये  लोग  इस  स्थिति  से  लाभ  इस  से  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 इसीलिये  राज्य-सरकारें  इस  बात  को  सुनिश्चित  बनाने  का  प्रयास  कर  रही  हें  कि  प्रस्थायी  प्रकार  के

 इन  स्टारों को  रखने  वाले  व्यापारियों  से  किसी  प्रकार  का  समझौता  कर  के  उन  से  बिक्री कर  संग्रह

 किया जा  सके  ।  इन  वस्तु भ्र ों पर  थोड़े समय  के  लिये  बिक्री कर  लगाया  जा  सकता

 यह  विधेयक का  राडार  जिस  योजना पर  है  वह  इसी  धारणा  पर  ae  है  कि  इस  में  सभी  राज्य

 हाथ  बटायेंगें ।  इस  के  सम्बन्ध  में  एक  समझौता भी  किया  गया  है  ।  लेकिन  वह  एक  भ्रापसदारी का  ही

 समझौता  उस  का  कोई  संविहित  या  औपचारिक  झ्राधार  नहीं  है  ।  लेकिन  पुरी  पुरी  सावधानी

 के  विचार  से  हमें  राज्यों  में  वह  राशि  वितरित  करने  की  व्यवस्था  करनी  पड़ी  है  जिसे  पाने  का  उन्हें

 अधिकार  प्रौर साथ  ही  हमें  इस  विधेयक  में  किसी  भी  राज्य  द्वारा  बाद  में  इंस  समझौते  को

 न  मनाने  की  संभावना  के  विरुद्ध  भी  व्यवस्था  करनी  पड़ी  है  ।

 यह  तो  स्पष्ट  ही  है  कि  कोई  भी  राज्य  इस  प्रकार  भ्र पना  विचार  बदलने  के  साथ  अतिरिक्त

 शुल्कों  के  शुद्ध  प्राप्त  में  से  झपने  उस  हिस्से  के  वितरण  की  मांग  नहीं  कर  सकता  जो  बिक्री  कर  को  हटाने

 पर  ही  दिया  जायेगा  |  विधेयक में  यह  व्यवस्था की  गई  है  कि  १  १९५८  के  बाद जो  भी

 राज्य  इन  वस्तु भ्र ों  के  क्रय-विक्रय  पर  कर  लगाये  उस  के  हिस्से  की  राशि  के  किसी  भी  भाग  को  के'द्र  रोक

 सकता  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाने  का  एक  मुख्य  प्रयोजन  यह  है  कि  बड़े  पैमाने

 पर  उपभोग  की  जाने  वाली  इन  तीनों  geal  के  कराधान  में  एकरूपता  लाई  जाये  ।  यदि  कोई  राज्य

 १  १९५८ के  इस  शल्क  कोहराम  में  से  अपना  हिस्सा  लेने  के  इन  में  से  किसी  वस्तु

 पर  मन  चाहा  कर  ले  स  तो  फिर  यह  प्रयोजन  ही  विफल  हो  जायगा  |

 [  श्रीमती  रंग  चक्रवर्ती  पीठासीन

 सरकार  का  विचार  यह  है  कि  इस  सम्भावना  से  बचने  के  वांछनीय  यही  है  इन  तीनों  वस् तुझ ों
 को  अ्रन्तर्राज्यिक  व्यापार  कौर  वाणिज्य  के  लिये  विशेष  महत्व  की  घोषित की  जानें  वाली  दस्तूरों की

 सूची  में  सम्मिलित कर  दिया  जाये  ।  यह  इसलिये  भी  उचित  है  कि  इन  तीनों  वस्तुयें  का  भ्रन्तर्राज्यिव

 व्यापार काफी  होता  इन  का  निर्माण  कुछ  राज्यों  में  ही  होता  है  भ्र  फिर  ये  सारे  देश  में  भेजी
 जाती

 हूं  ।  विधेयक  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  इन  वस्तु ग्र ों  को  १  geuca से  घोषित

 वस्तुयें  बनाने  कीं  अधिसूचना कर  दी  जाये  ।  उसका
 परिणाम  यह  होगा

 कि
 उस  तिथि  या

 उस  के
 बाद

 इन  वस्तुओं  पर  लगाया  जाने  वाला  कोई  भी  बिक्री  कर
 केन्द्रीय

 बिक्री  कर
 १९५६  की

 धारा  १५  में  न्७ ७ न्गाय गय गये  प्रतिबन्धों के  अधीन  कोई  भी  राज्य  इन  वस्तुयें  पर
 दो

 प्रतिश्त

 से  अधिक  बिक्री  कर  रोपित  नहीं  कर  सकेगा  ।
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 महत्व  को  वस्तु  )  विधेयक

 श्री  मिलती  :
 मेरे  भ्रौचित्य  प्रदान  का  कया  हुआ

 ?

 माननीय  सदस्य  att  तर्कों  को  दोहरा  दें  ।  में  उस  समय  सभा  में  उपस्थित

 नहीं  थी  ।

 श्री  ag  विधेयक  संविधान  के  अनुच्छेद  २७२  के  भ्रनुसार  पुरःस्थापित  किया  गया

 लेकिन  वह  उस श्रनुच्छंद  की  सभी  अपेक्षाओं की  पूर्ति नहीं  करता  ।

 में  पहले  दिखा  चुका  हूं  कि  इस  विधेयक  में  राज्यों  को  वितरित किये  जाने  वाले  ane के  वितरण

 कौर  उस  वितरण की  राशि  की  मात्रा  को  निर्धारित करने  के  सिद्धान्त  निरूपित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 इन  सिद्धान्तों  को  बताना  झा वद यक  उन  के  हम इस  के  गुण  दोषों  पर  विचार  नहीं  कर  सकते  ।

 इस  विधेयक  को  नियम  विरुद्ध  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  ति०  त०
 अ्रनुच्छेंद

 २८०
 के  उल्लेख  से  बात  स्पष्ट  हो  जाती है  ।  भ्रनुच्छेद

 २८०  का  खण्ड  १(३)  देखिये

 की  संचित  निधि  में  से  राज्यों  के  राजस्वों  के  सहायक  अनुदान  देने  में  पालनीय

 सिद्धान्तों  के  बारे  124.0

 वित्त  ara  नें  इसी  सिलसिले में  राज्यों को  दिये  जाने  वाले  सहायक  श्रतुदानों  की  सिफारिश

 की  va  विनियोग  विशेष  के  संबंध  में  पालनीय  सिद्धान्त  उसी  को  बताना  चाहिये  |

 सभा  ने  इस  विषय  के  सम्बन्ध में  चर्चा की  थी  सहायक  अनुदानों  के  बारे  में  विधेयक  का

 अनुमोदन  किया  था  ।  इस  विधेयक  विशेष  में  सहायक  प्रनदानों ्य  का  उल्लेख  नहीं  है  ।  प्रत्यक्ष या

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  भी  अनुच्छेद  y50 (2)  का  उल्लेख  करना  या  सिद्धान्त  के  निरूपण  की

 श्रावव्यकता का  देना  संगत  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  तो  विधेयक  पर  ही  आपत्ति  की  है  ।  में  उन  से  कहता  हूं  कि  यदि  उन  की

 भाषा  को  मान  ली  यह  भी  मान  लिया  जाये  कि  इस  विधेयक में  सिद्धान्त  नहीं  बताये  तो  भी  वे

 सूती  कपड़ों चीनी  कौर  तम्बाकू  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  रोपित  करने  वाले  प्रस्ताव  पर  सभा  द्वारा

 विचार  किये  जानें  का  विरोध  नही  कर  यह  शक्ति  तो  राज्य  में  निहित  ही  है  और  अनुच्छेद २७०

 में  उसे  मना  नहीं  किया  गया  है  ।  केवल  राज्यों  में  किये  ज।ने  वाले  वितरण  के  लिये  ही  संसद  द्वारा  विधि

 निर्मित  करने  की  श्रावइ्यकता होती  है  ।  सरकार  द्वारा  निश्चित  वितरण  की  प्रत्येक योजना  विधि  द्वारा

 होनी  चाहियें  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  तो  उल्लिखित  की  गई  दस्तूरों

 के  अतिरिकत  aa  वस्तुप्नों  पर  संघ  द्वारा  रोपित  किये  जानें  वाले  उत्पादन  शुल्कों  से  संबंधित  जिन

 के  वे  कहते  हें  कि  वितरण  के  सिद्धान्त  स्पष्ट  रूप  में  बताये जाने  चाहिये  ।

 श्री ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  संघ  सूची  में  उल्लिखित  झ्रौषधियों

 तथा
 प्रसाधन  सामग्री  सम्बंधी  सामग्रियों

 पर
 लगने  वाले  उत्पादन  शुल्कों  के  अतिरिक्त  अन्य  वस्तुओं  पर

 लगने  वाले  उत्पादन  शुल्क  भारत  सरकार  द्वारा  ही  रोपित  पौर  संग्रह  किये  जायेंगे  ।  यदि  संसद

 विधि  द्वारा  व्यवस्था  कर  देगी  तो  शुल्क  का  रोपण  करने  वाली  वह  विधि  जिन  जिन  राज्यों  में  लागू  होगी

 उन
 को  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कर  दी  जायेगी  |  वास्तव

 हम  जिन  ats  वस्तुओं  के

 Tht A में
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 महत्व  की  विधायक

 शुल्कों  के  संग्रह  का
 २५

 प्रतिशत
 राज्यों को  दे  रहे  उन  के  भ्र लावा सूती  कपड़े  जेसी

 अन्य  वस्तुयें भी

 उस  का  संग्रह  अनुच्छेद  २७२  के  अनुसार  किया  जाता  है
 ।

 वह  भ्रनुसूची  ७,  सूची  १  द्वारा  सरकार

 में  निहित  की  गई  शाक्ति  के द्वारा  ही  संग्रह किया  जाता  है  |
 सामान्य  तौर  पर  वह  राज्यों  में  नहीं  किया

 जाता  |  लेकिन  यदि  dag  इस  विधि  को  स्वीकार कर
 तो

 इस  मार्मले  विशेष
 में  उसे  राज्यों म

 वितरित करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 स्थिति  यह  है  कि  इस  विधेयक  विशेष  का  खण्ड
 ४  माननीय  सदस्य के  संविधान

 के  प्रतिकूल  होगा  ।  यदि  उन  की  बात  सही  भी  मान  ली  जाय  तो  भी  इस  विधेयक  के  खण्डों  १,  २,  3,

 ५,  ६  शौर ७  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  जो  हमें  इस  पर  विचार  न  करनें  दे  ।  यदि इस  का  खण्ड  स्वीकृत

 होता  तो  अनुसूची भी  अस्वीकृत  हो  जाती  है
 ।
 भ्रनुसूचियों  में  वितरण

 को
 काफी  ब्यौरेवार  ढ़ंग  से

 रखा

 गया है  ।  वह  काफी  विस्तृत है

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 में  तो  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  मुझे  यह  बतायें  कि  हमें  इस  विधेयक  में  कौन  से  समाधान

 समाविष्ट  करने  चाहियें  ।  यदि  माननीय  मित्र  कहते  हैं  कि  में  ने  इस  में  कोई  त्रुटि  रहने  दी  तो  वे

 बतायें  कि  वह  त्रुटि  व्या  उन  केਂ  शब्द  के  उच्चारण  मात्र  प्र  अनुच्छेद  २८०  (  ३)  )  में

 उल्लिखित  उस  की  परिभाषा  का  उल्लेख मात्र  कर  देने  से  ही  तो  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  झरा  जायेगा  कि

 वे  कौन  सा  सिद्धान्त  रखना  चाहते  जो  भ्रनुच्छेद २८०  की  अपराधों की  पूर्ति  कर  सकेगा  ।  माननीय

 मित्र को  यह  बताना  चाहिये  कि  इस  के  लिये  कौन  से  सिद्धान्त  निर्धरित  किये  या  इस  में  कौन  सी

 चीजें  रखी  जायें  जिस  से  भ्रनुच्छेंद  २७२  की  अपेक्षाओं  की  पूर्ति  हो  जायेगी  |  मान  लीजिये  कि  मेरे

 प्रारूपण में  त्रुटि  तब  भी  उस  का  मंशा उस  का  उद्देश्य  तो  स्पष्ट  प्रश्न  तो  प्रारूप  का  ही  है

 का  तो  वह  तो  भ्रनुसूची  में  काफी  विस्तार  के  साथ  स्पष्ट  कर  दिया  गया  हमें इस  बात  की

 पूरी  सावधानी रखनी  चाहिये  कि  वितरण  में  किसी  भी  राज्य  के  अधिकार  विशेष  को  जरा  भी  चोट  न

 पहुंचे  ।  मेरा  मतलब  यह  है  कि  राज्यों  को  इस  सभा  द्वारा  पारित  शर  निर्धारित
 सिद्धान्त  के  अनुसार

 चीनी  पौर  पर  संग्रह  किये  जानें  वाले  उत्पादन  शुल्कों  की  का  ce  प्रतिशत  पानें  का

 अधिकार है  |  व्यवस्था की  गई  है  कि  उस  की  यही दर  रहेगी  ।

 उस  दर  के  ,  वित्त  आयोग  ने  इसी  राशि  की  व्यवस्था  की  है  ।  वह  लगभग  सहायक

 अनुदान  ही  है
 ।

 उस  में  यह  अन्तर  की  राशि  जोड़  दी  |  राज्यों  को  जितना  कुछ  पाने  का  अधिकार

 वित्त  आयोग  ने  उन  को  कितना  कुछ  देने  की  सिफारिश  की  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  कौर

 उस  में  eat  यह  राशि  जोड़  दी  जायेगी  कौर  दोनों  को  कुल  राशि  उन  के  लिये  सू  निश्चित  रहेगा  ।

 तब  यदि  इस  पर  कोई  व्यक्ति  करता  है  तो  उसे  बताना  चाहिये  कि  उस  की  आपत्ति  कया  है

 इस  में  ara  किस  चीज  का  है  ।  केवल  यही  कहने  से  काम  नहीं  चलेगा  इस  में  सिद्धान्त  का  अभाव  है  ।

 माननीय  सदस्य
 को

 कोई  ऐसी  ठोस  चीज  बतानी  जिसे  दूसरे  भी  देख-समझ  तभी वे  उस

 पर
 विचार

 कर
 |  इस  झ्रौचित्य  प्रदान  का  कोई  प्राकार  ही  नहीं  वह  न  तथ्यपूर्ण

 है  कौर  न  विधि  सम्मत  ।

 श्री  महंती  :  वित्त  मंत्री  ने  मुझ  से  त्रुटि  को  दूर  अभाव  की  पूर्ति  करने  के  लिये  कहा  है  ।

 यह  कायें  वित्त  मंत्रालय  का  है  ।

 में  मानता  हूं
 कि  अ्रनुच्छेद  २७२  के  भ्रनुसार  वितरण  के  विधि  द्वारा  अधिसूचित  सिद्धान्त  बताना

 तभी  झ्रावश्यक  होता  है  जब  कि  शुल्कों  को  राज्यों  में  वितरित  करने  का  प्रश्न  उठता  है  ।

 में  पूछता  हूं  कि  इस  विधेयक
 में

 वितरण  के  वे  सिद्धान्त  कहां  बताये  गये  हैं
 ?

 भ्रनुसूची  को  सिद्धान्त  नहीं

 मूल  अंग्रेजी में
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 महत्व  ay  वस्तुओं  )  विधेयक

 कहा जा  सकता  जब  तक  वे  सिद्धान्त  नहीं  बतायें  तब  तक  सभा  इस  पर  विचार  नहीं  कर

 सकती  ।

 श्री  नाशिर  wear  मेरा  stat  विचार  तो  यह  है  कि  यह  विधेयक  सिद्धान्तों
 से  परिपूर्ण  एक

 निश्चित
 प्रतिशत  मात्रा  राज्यों  में  वितरित  करने  का  सिद्धान्त  ही  है  ।  सिद्धान्त  शब्द

 को
 संकीणं

 wat
 में  नहीं  समझा  जाना  चाहिये

 ।
 यदि  सभा  निर्धारित  करती  है  कि  अमुक  वितरण  के  लिये

 अमुक  प्रणाली  का  पालन  किया  तो  वह  उस  का  सिद्धान्त ही

 सिद्धान्त  केवल  हवाई  ही  नहीं  होते
 |

 उन  में  कुछ  निश्चित  तौर  निर्धारित  आंकड़े  भी  हो  सकते

 इस  विधेयक  में  भी  वितरण  के  ऐसे  ही  सिद्धान्त  दिये  गये  हें  ।  हम  उन्हें  पसन्द  या  नापसन्द  करें

 यह  दूसरी बात  है  ।

 श्री ति०
 त०

 में  कह  चुका  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  एक  ares  जाल  सा  बुन  दिया

 उन्होंने  यह  बताया  ही  नहीं  कि  सिद्धान्त  क्या  होना  चाहिये
 ।

 श्री  नौशीर  भरुचा  ने  बताया  ही  है  कि

 पूरी  aaa में  वितरण  के  सिद्धान्त  ही  दिये  गये  हें
 ।

 वित्त  आयोग  ने  सिफारिश की  थी  कि  हम  इन

 द्यल्कों  के  झा गम  के  वितरण  में  इन  राज्यों  की  पहले  की  are  संरक्षित  रखनी  प्रौढ़  प्रत्येक  अरति

 रिक्त  राशि  कों  प्राथमिक  तौर  पर  जनसंख्या  पर  प्रसारित  प्रतिशत  मात्रा  के  ग्रा घार  पर  वितरित  करना

 चाहिये  ars  पायेंगे  कि  कपड़े  के  मामले  में  सामान्यतया  यही  किया  जा  रहा  भाग  (  २)

 सूती  कपड़े  के  अतिरिक्त  शुल्कों  के  वितरण--के  संबंध  में  यही  किया जा  रहा  उस  में  केवल  दो

 मियां हैं  प्रथम  अनुसूची  में  वह  राशि  में  उल्लिखित  है
 जो

 राज्यों  को  उन  के  चालू  राजस्व को  सुरक्षित

 रखने के  लिये  war  की  जानी  और  कितनी  बकाया राशि  छोड़  दी  गई  या  att  चल  कर

 किसी  पर  कितनी  बकाया  राशि  छोड़ी  यह  बताया  गया  यह  बकाया  जो  समय

 समय  पर  उत्पादन  की  वृद्धि  या  इन  की  वृद्धि  के  कारण  होती  है  ,  उस  के  तिवरण की  भी  प्रतिशत

 मात्रा  का  बताया  गया  है  |  उस  बकाया  राशि  का  वितरण  €० प्रतिशत तो  जनसंख्या  के  झ्राधार

 पर  शर १०  प्रतिशत  अन्य  प्रार्थी  पर  किया  जायेगा  ।  लेकिन  चीनी  a  तम्बा  क  के  सम्बन्ध  में  हमें

 इसे  बदलना  पड़ता  है  जिस  से  कि  वितरण  के  सिद्धान्त  या  वितरित  की  जाने  वाली  राशि  की  मात्रा  को

 कोई  हानि  न  पहुंच  सके  |  हमें  उस  सारणी  में  इसलिये  परिवर्तन करने  पड़त  हैं  कि  झ्राकस्मिकताओं के

 काल  में  भी  स्थिति  ठीक  बनी  रही  ।  उदाहरण के  तौर  कभी  कोई  राज्य  कह  सकता  है  कि  वह  इस

 में  सहयोग  नहीं  करेगा  प्रॉयर  वह  इस  उत्पादन  शुल्क  के  संग्रह  में  से  अपना  हिस्सा  भी  नहीं  लेना  चाहता  |

 केन्द्र  से  उसे  अलग  करने  के  लिये  कह  सकता  है  |  इस  सभा  द्वारा  गत  सप्ताहों  में  पारित  किये

 जानें  वाले  एक  विधान  के  अनसार तो  हमें  चीनी  प्रौढ़  तम्बाक  पर  संग्रह  किये  गये  अतिरिक्त  उत्पादन

 युवक  के  शुद्ध  प्रागम  का  २४५  प्रतिशत  राज्यों  में  वितरित  करना  ही  पड़ेगा  |  सारणी  के  स्तम्भ  र  में

 चीनी  शौर  तम्बाकू  दोनों  के  ही  सम्बन्ध  में  यह  व्यवस्था की  गई  है

 इस  मामले  में  यह  पेचीदगी  इसलिये  थ्री  गई  है  कि  वैधानिक  श्रपेक्षा  की  पूति  करना  प्रायर  था  ।

 हमें  इन  दोनों  के  सम्बन्ध  में  यह  स्पष्ट  करना  ही  था  कि  राज्यों  को  कित
 अयोग की  सिफारिश

 के  अनुसार राशि  मिलेगी  ध्  wad  यहां  बिक्री  कर  हटा  देने  की  हानि के  प्रतिकर  के  बराबर

 मिलेगी  ।

 भूल  ait  में
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 महत्  की  विधेयक

 श्री  peat  ने  इस  का  स्पष्टीकरण  कर  ही  दिया  है  कौर  में  उन  का  आभारी  हूं  ;  ।  हमने  श्रनुपूचो

 में  विभाजन  का  जो  विस्तृत  आघार  बताया  उस  से
 अधिक  कुछ  हम  कर  भी  नहीं  सकते थे  ।

 हम  सभा  को  इतना  ही  बताने  में  समर्थ  हैं
 :

 सभा  इसी  इसी  आधार  पर  इस  विधेयक  पर  विचार

 कर  के  इसे  पारित  कर  सकती  है  ।  यह  कहना  निर्थक  बे  सिर  पैर  की  बात  है  कि  विधेयक

 का  कोई  सिद्धान्त  नहीं  है  ate  यदि  सभा  इसे  स्वीकार  है  तो  वह  मनमानी
 |

 foe  महोदय  :...
 माननीय  मंत्री  कृपा  करके  अनुच्छेद  २७०  को  देखें  ।

 कृषि
 राय

 के  अतिरिक्त  अन्य  at  पर  कर  भारत  सरकार  लगाती  है
 ।

 कौर  उगाहती  है
 जिसका

 बंटवारा  खण्ड  (२)  के  भ्रनुसार  संकर  तथा  राज्यों  में  किया  जाता  है
 |

 हा महा शा प्रनुच्छेद
 २७०  में

 संघ  तथा  राज्यों  के  बीच  बंटवारा  होता  है  तथा  भ्रनुच्छेद  २७२  में  राज्यों  तथा  राज्यों

 बीच  बंटवारा होता  हैं  ।

 अनुच्छेद  २७०
 के  च्  समस्त  राय  कर  केन्द्रीय  सरकार  इकट्ठा  करती  है

 तथा

 राष्ट्रपति  द्वारा  विहित  प्रतिशतता  के  अनुसार  राज्यों
 में

 इसका  विभाजन
 जाता  है  |

 इसी  श्रनच्छेद  के  खण्ड  ४  में  शब्द एक  की  परिभाषा  इस  प्रकार  की  गई  है  ।

 ”
 का  wt  हैं  कि

 (१)  जब  तक  वित्त  आयोग  गठित
 न

 हो  जाये  तब  तंक  राष्ट्रपति  द्वारा  भ्रामक

 द्वारा  विहितਂ  ;  अथवा

 (२)  वित्त  आयोग  के  गठित  हो  जाने  के  पश्चातਂ  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों

 पर  विचार  करनें  के  gear  राष्ट्रपति a  aaa  द्वारा

 भअ्नुच्छंद २७९२ तथा २७० २७२  Roo  की  भाषा  में  प्रकार  हू  |  जहां  तक  श्रनुच्छंद  २७०  का

 सम्बन्ध  है  राष्ट्रपति  निर्धारित  सिद्धान्तों  के  अ्रनुसार  वितरण  के  आदेश  देता  यदि  वित्त

 stat  ने  प्रतिवेदन  दिया  हो  तो  उसकी  सिफारिशों  के  waar  विहित  प्रतिशतता  के
 झ्राधारਂ

 पर  प्रतिशतता  विहित  करता  है  ।  इस प्रतिशतता  को  राष्ट्रपति  संसद्‌ के  भ्र धि नियम  से  विहित

 नहीं  करता  है  |  राष्ट्रपति  से  भझ्नुच्छेद  २७०  के  खण्ड  (४)  (२)  अनुसार  वित्त

 अयोग  की  सिफारिशों  पर  विचार  करने  की  mar  है  ।  भ्रनुच्छेद  २७०  में  दाऊद

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  सिद्धान्तों  पर  विचार  करने  के  लिए  कौन  राष्ट्रपति  का

 स्थान  लेगा
 ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  अनुच्छेद  २७०  तथा  २७२  में  बहुत  अन्तर  हे  ।

 अनुच्छेद २७०  में  प्रनच्छद  २६४  के  अधीन  लगाये  गये  कर  wa  हें  जो  कि  संघ  के  विषय

 नहीं  हूं  ।  समय  समय  पर  अनुच्छेद  २६६  में  र  ऐसे  विषय  जोड़े  जा  सकते  हें  जिन

 संघ  विधान  नहीं  बना  सकता  हो  ।

 सातवीं  भ्रनुसूची की  सूची  १  अधीन  कन्द  को दी  गई  शक्तियों के  आधार  पर

 अनुच्छेद  २७२  के  प्रधान  केन्द्र  द्वारा  लगाये  जा  सकते  हें  शर  राज्यों  से  इस  प्रकार  उत्पादन

 मुल्कों  के  रूप  में  लिए  गए  धन  का  वितरण  करने  के  अधिकार  संसद  को  नहीं  है  ।  में  सभा

 को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  गत  दो  दिनों  में  हमने  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों के  प्राकार

 पर  दो  विधेयक  पारित  किए  हैं  ।  एक  अनुच्छेद  २७२  के  aia संघ  उत्पादन  शुल्कों

 मूल  waist  में



 २८  अतिरिक्त  उत्पादन  शल्क

 है
 १६  १९५७

 महत्व  की  वस्तु  }  विधायक

 [att  ति०  त०

 क
 सम्बन्ध  में  ह  ।  तथा  दूसरा  विधेयक  श्रनच्छेद  २६  के  इकट्ठा  की  गई  सम्पदा

 शुल्क  तथा  उत्पादन  oh  क  सम्बन्ध  म  था  |

 च् ग ब
 २७२  के  संघ

 धन  इकट्ठा  कर  सकता  है  कौर  हम  कह  सकते  हें  कि
 इस

 बारे  में  हम  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  को  मानने  को  तैयार  नहीं  हैं
 ।

 हमें  यह  कहने

 का  पूरा  अधिकार  है  कि  हमें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशें  मान्य  नहीं  हैं
 ।

 ऐसा  किया  जाता

 है  कि  वित्त  matt  सिद्धान्तों  की  सिफारिश  att  इन  सिफारिशों  पर  राष्ट्रपति  के  ह

 पटल  पर  रख  दिये  जाते  हें
 ।

 यदि
 वितरण की  विधि  अधिनियमित नहीं  करती

 है
 तो

 यह  धनराशि  वितरित  नहीं  की  जाती  है  ।

 दूसरे  में  मतभेद  हो  सकता है  केवल  एक  बात  निश्चित  है  कि  सामान्य

 उपबन्धों  के  भ्रमित  संचित  निधि  की  राशियों  के  लिए  बनाया  धन  विधेयक  जिसके  लिए

 राष्ट्रपति  की  चग  पर  संसद  पूरी  तरह  विचार  कर  सकती  है  ।

 वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  को  सिद्ध  द्वारा  स्वीकृति  का  ad  है  कि  उस  अनुसूची

 को  स्वीकार  करना  जिसमें  इसके  सम्बन्ध  में  सिद्धान्त  दिए  हुए  हैं
 ।

 इन  सिद्धान्तों  में  बहुत

 कम  उलट  फेर  करके  कुछ  परिवर्तन  किए  जा  सकते  हैं  ।

 श्रिया  महोदय  मेरी  कठिनाई  यह  है  कि  पहले  मामले  में  केन्द्र  राज्यों

 में  वितरण  होता  है  परन्तु
 इसका  वितरण  कौन  करेगा  ?

 वित्त  मंत्री  को  यह  अधिकार  नहीं
 दिया  गया  है  ।  एक  अन्य  प्राधिकारी  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  TAT  काम  करता  है  ॥

 कौर  वित्त  झ्रायोग  के
 द्वारा  बतायें  गये  सिद्धान्तों  पर  प्रतिशतता  निर्धारित  करता  है  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  यह  अनुच्छेद  २६६  तथा  २७०  कैटरीना  हें  तथा

 ROR
 कृ  अधीन  नहीं  है  ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  म॑  मानता  हूं
 ।

 परन्तु  क्या  एक  ही  प्रकार  के  मामले  के  लिए

 AAT  अलग  प्रकार  की  दीपावली  के  लिए  हम  यह  कह  सकते  हैं  इसके  शरथ  अलग  अलग

 नहीं  होंगे
 ।

 वह  प्रतिशतता  तथा  विहित  acl  को  यहां  भी  रख  सकते  हैं  ।  वह  कह  सकते
 थे  कि  संसद  द्वारा  निर्धारित  प्रतिशतता के  अनसार |  वह  सब  प्रतिशत शब्द  से  अनभिज्ञ  थ े।

 हमारा  बिचार  उनके  विपरीत  इसी  कारण  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  वित्त  आयोग
 १०

 अथवा  १५  प्रतिशत  निर्धारित  करता  है  ।  हम  इस  प्रतिशतता  को  बढ़ाकर  २४  कयों  नहीं  कर

 सकते
 हें  ।.  यदि  हम  से  कोई  राज्य  पूछने  लगे  कि  हमने  इसमें  परिवर्तन  क्यों  नहीं  किए  तो

 हम  क्या  उत्तर  ग  |

 शी  fao  ao  कृष्णमाचारी :  ऐसी  बात  नहीं  प्रकार  स्पष्ट  हे  ।  भ्रनुच्छेद at
 तथा  २७०

 के  संसद  को  भी  शुल्क  इकट्ठा  करने  के  शभ्रधिकार  हें
 ।

 पहले  उनको
 विधि  बनानी  पड़ेगी  तथा  दूसरे  शुल्क  इकट्ठा  करना  होगा  |  तत्पश्चात  इसका  विनियोजन

 राज्यों  में  होगा  ।  इस  विनियोजन  के  समय  ही  राष्ट्रपति  जाता  हैं  ।  वह  चाहें  तो  आदेश

 द
 सकत  .  अथवा  वित  शझ्रायोग  की  सिफारिश  स्वीकार  कर  सकते  हें  ॥

 महोदय  क्या  वितरण के  मामले  में  राष्ट्रपति  ७  स्वविवेक  से  काम

 नहीं  लें  सकता  है
 ?

 1  मूल  ह अंग्रेजी में में



 QavN
 १६  LEXY  तिक्त क्त  उत्पादन  शुल्क

 महत्व  वस्तुएं  )
 विधेयक

 teft  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  अनुच्छेद  २७०  के  खण्ड
 ४

 से  पता  लगता  है  कि  जब

 तक  वित्त  आयोग  सिफारिश  न  राष्ट्रपति  स्वविवेक  से  काम  ले  सकता  है
 ।

 वित्त  आयोग

 की  सिफारिशों  से  उसका  मतभेद  हो  सकता  है  परन्तु  राष्ट्रपति  केवल  अनुमति
 देता

 है

 ax  उसका  इस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 Tareaet  महोदय  में  इसे  समझा  नहीं  हूं
 ।

 धन  वितरण  के
 दो  श्रनुच्छेंद हैं  ।

 एक  न भ्रनुच्छंद  २७०  तथा  दूसरा  २७२  |
 दोनों  वितरणों  के  लिए  वित्त  आयोग

 की

 नियुक्ति  होती  हैं  /  "५  प्रकार  के  वितरणों  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के

 राष्ट्रपति  वितरण  प्रतिशतता  निर्धारित  करता  है
 ।

 दूसरे  में  संसद्‌
 को

 यह  भझ्धिकार  दिए

 गए  हें  |  इसलिए  हमें  अपनी  सिफारिशों  करते  हुए  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  विचार

 का  अधिकार  नहीं  दिया  गया  है  ।

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  केन्द्रीय  बिक्री  कर  अधिनियम  १६५६ के  अध्याय  रे

 को  उसमें  दिया  है  कि  अथवा  राज्य  से  बाहर  व्यापार  व्यवसाय  के

 वस्तु भ्र ों  की  बिक्र  अथवा  खरीददार  निश्चित  करने  के  लिय  सिद्धान्तों  का  निर्माण

 इससे  पता  लगता  है  कि  सिद्धान्तों  को  विधान  मंडल  बनाते  रहे  हें
 ।

 में  यही  जानना

 चाहता  हूं  कि  यह  प्रतिशतता  अथवा  विभाजन  ही
 सिद्धान्त

 है
 |

 fait  ति०  त  कृष्णमाचारी :  वितरण  का  आ्राधार  दिया  हुआ  है
 ।

 हर
 एक  वस्तु

 भ्र लग  दी  हुई  हे
 ।

 farewet  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  संभवतया  विधेयक  के  पुष्ट  ६  वितरण  योजना

 की  झोर  निर्देश  कर  रहे  हें  कि  प्रतिशतता  के  समान  धनराशि  के  समान

 धनराशिਂ  क्या  येह  वितरण  के  सिद्धान्त  हें  ?

 ति०  ao  फुष्णमाचारी :  जी  हा ं।

 श्री  नाशिर  भरूचा  में भ्रापका ध्यान द्वितीय वित्त ध्यान  द्वितीय  वित्त  आयोग के
 प्रतिवेदन

 के

 पृष्ठ  १४  की  कण्डिका ३४  की  we  आकर्षित  कराना  चाहता  हूं  ।  उसमें  दिया  है
 कि

 संघ

 उत्पादन  शुल्क  २७२  के  अधीन  वितरण  में  अन्तर है  ।  यह  अनुच्छेद  वित्त  wa
 के

 सम्बन्ध

 में  नहीं  है  ।  वितरण  के  सम्बन्ध  में  आयोग  के  अधिकार  अनुच्छेद  ¢50(3)  में  दिए

 हूं
 ।

 वित्त
 के  प्रतिवेदन  अध्याय  ४  में  दिया है

 कि
 दोनों  भ्रनुच्छेद बिल्कुल  अलग  अलग

 इसलिए  संसद्‌  वित्त  ara  की  सिफारिशों  पर  कोई  ध्यान  दिए  बिना  सिद्धान्त  बना

 सकती  हे
 :

 इसके  लिए  afar  में  तो  यहां  तक  कह  सकता  हूं  कि  संसद्‌  बैलट  द्वारा

 यह  निश्चित  कर  सकती  है  कि  किस  राज्य  को  कितना  wer  दिया  जाये  |

 जो  ति०  त०  कृष्णभाजारो  :  में  अनुच्छेद  २६६,  २७०  तथा  २७२  का  अन्तर

 बताता
 हूं

 ।  अनुच्छेद  २६९  बिल्कुल  अ्रलग है  |  भ्रनुच्छेद  २७०  की  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  है  ।

 पहले  भारत  सरकार  अधिनियम  के  ott  ae  कर  की  कुल  प्रतिशतता  राज्यों  को
 जाती

 थी  ।
 उस  समय  वित्त  आयोग  नहीं  होता  था  ।  समय  समय  पर  पंचाट  दिए  जाते  थे

 ।

 संविधान  लागू  होने  के  पश्चात्‌  राज्यों  के  राजस्व  का  ढंग  बनाया  गया  कौर  समय

 इस
 बात  का  ध्यान

 रखा  गया  कि  इस
 ars

 a
 के  तरह र  संसर  को  ही  नहीं  सौंपा

 जाना

 मूल  अंग्रेजी  में



 २८४६  म्रतिरिक्त  उत्पादन  शल्क  १६  १९५७

 महत्व  की  वस्तुयें  )  विधेयक

 ति०  त०

 उत्तरदायित्व  था  कि  राय-कर  का  एक चाहिए
 |

 इसका  gat  कि  सरकार  का  यह

 भाग  प्रति  वर्ष  एक  निश्चित  प्रतिशतता  राज्यों  को  सिले  ।  यह  उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  सरकार

 अर्थात  राष्ट्रपति  पर  छोड़  दिया  गया  |

 जैसा
 कि

 में  ने  बताया  अनुच्छेद  २६  एकदम  शीला  है  क्योंकि  इसका  केवल  राज्यों

 से  ही  सम्बन्ध है  ।

 भ्रनुच्छेंद  २७२  का  मुख्यतः  सम्बन्ध  केन्द्र  से  है  ।  परन्तु  हम  यहां  ऐसा  विधान  बना

 रहे  हें  जिसका  सम्बन्ध  पूरी  तरह  से  राज्यों  से  है  ।  परन्तु  प्रनुच्छे  २६६  तथा  २७२  में

 वितरण  की  जिम्मेदारी  की  नहीं  है  ।

 meat  महोदय  से  पूछा  था  कि  राज्य  पूछ  सकते  हें  किस  सिद्धान्त  पर
 ?  सिद्धान्त

 ऐसी  चीज  है  जिसके  बारे  में  राज्यों  को  संतुष्ट  होना  चाहिए  ।  सरकार  ने  मामला  वित्त

 avant  को
 दे

 दिया  है  ।  वित्त  आयोग  ने  कुछ  सिद्धान्तो ंके  ग्रा घार पर  वितरण की  सिफारिश

 की  है  ।  हमने  इसमें  यही  परिवर्तन  किया  है  कि  वित्त  ari की  सिफारिशों को  स्वीकार

 किया  श्र  प्रक्रिया  में  कुछ  परिवहन  किए  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  को  पूरा  अधिकार  हैं  कि  वह  इस  मामले  पर  पुरी  तरह  विचार  करें

 में  यह
 भी

 बताना  चाहता  हुं  कि  प्रनुच्छेंद  २७०  की  शब्दावली बदल  जाने  से  हमें

 चिंतित  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  इसके  रखे  जाने  के  ऐतिहासिक  कारण  हैं  श्र  हमको

 संविधान  लागू  होने  के  समय  से  पहले  के  वितरण  के  ढंग  को  अपनाना  था  |

 गांधी  मंत्री  कु०  द  भ्रनुच्छेद २६९  तथा  २७०  देखने पर  मालूम

 होता  हैं  कि  अनुच्छेद  २६९  के  खण्ड  २  में  दिया  है  कि  संसद्‌  द्वारा  निर्मित  सिद्धान्तों  के

 पर  इन  शुल्कों  का  वितरण  किया  जायेगा  ।  यदि  सिद्धान्तों  को  बनाना  चाहती

 है  तो
 उन्हीं  सिद्धान्तों  के  अनुसार  काम  करना  है  ।  खण्ड  (३)  से  यह  ease  हो  जाता  है  ।

 विधि  द्वारा  निश्चित  करने  के  सिद्धान्त  बना  सकती  है  ।”  इसमें  यह  नहीं  है  वह  जरूर

 ही  सिद्धान्त  बनायेंगी  ।  यदि  खण्ड  (२)  में  यह  दिया  है  कि  सिद्धान्त  बनाये  जायें

 तो  खण्ड  (३)  बेकार  हो  जाता  है  ।

 में  जानता  हूं  कि  दोनों  खण्डों  के  विषय  gat  अलग  हैं  ।  परन्तु  में  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  यद्यपि  सिद्धान्त  बनाने  का  प्रश्न  है  ।  खण्ड  (२)  में  यह  नहीं  बताया  गया  है

 है
 कि

 संसद्‌  सिद्धान्तों  को  जरूर  बनायेगी  ।  इसमें  यह  दिया  है  कि  निश्चित  सिद्धान्तों  के

 अनुसार  वितरण  किया  जायेंगी  ।  शब्द  है  जो  बनाये  जिसका  यह  ae  होता  है  कि

 यदि  संसद्‌  चाहे  तो  वितरण  उन  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  किया  जा  सकता  है  ।  वही

 दीपावली  अ्रनुच्छेद  २७२
 में  है

 महोदय
 :  सकने  का  at  बहुत

 से
 मामलों  में  होगाਂ  होता हैं  ।

 एक  मामला श्री  ज्०  Fo  सके  संसर  जेसी  संस्थाओं  के  बारे  में  नहीं  है  ।

 प्रिवी  कौंसल
 के  सस

 त्या  मा  जिसका
 संबंध  भारत  सरकार  शभ्रधिनियम  के  अनुच्छेद  YoY

 मल  अंग्रेजी  में
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 महत्व  की  वस्तुएं  )
 विधेयक

 से  था  ।  उसमें  दिया  गया  था  कि  जब  शब्द  का  प्रयोग  अथवा  उच्च  न्यायालयों

 के  सम्बन्ध  में  किया  जाये  तो  उसके  सामान्य  we  नहीं  माने  जायेंगे  वरन  उसमें  ७५  का

 अर्थ  होगा  ।  ऐसा  प्रिवी  कौंसिल  निर्णय  है  ।  जहां  कहीं  भी  हसीना  शब्द  है  उसमें  दिया

 कि  यदि  संसद्‌  ने  वितरण  के  सिद्धान्त  बना  लिये  हों  तो  वितरण  उन  सिद्धान्तों  क  आधार

 पर  होना  चाहिए  ॥

 रिव्यू  महोदय  :  अनुच्छेद  २६६  में  दिया  है  कि  कर  अथवा  शुल्क  द्वारा  एकत्रित

 राही  का  वितरण  उन  सिद्धान्तों  के  अनुसार  होगा  ।  इसका  ae  gat  कि  वह  भ्रपने  कार्यालय

 में  बैठ  कर  उसका  राज्यीं  में  वितरण  कर  सकते  हैं  कौर  उन्हें  यहां  at  की  कोई  प्रा वस् यकता

 नहीं है  ।

 श्री  fao  Ho  कृष्णमाचारी  परन्तु  में  बताना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  बात  नहीं

 ि  वितरण  के  लिए  सभा  के  समक्ष  ara  पड़ेगा  क्योंकि  संचित  निधि  से  कोई  भी

 धनराशि  संसद  के  अनुमति  के  बिना  नहीं  निकाली  जा  सकती  हे  ।

 िव्यक्ष  महोदय  खण्ड  (२)  में  दिया  हैं  कि  यह  संचित  निधि  का  रंग  नहीं

 होंगे ।

 rat  ति०  Fo  तब  यह  लोक  लेखों  के  अ्रन्तर्गत ad  हैं  ।  लोक  लेखों

 के  लिए  भी  संसर  की  स्वीकृति  चाहिए  |

 थ्रिव्यक्ष  महोदय  ग्रनुच्छेद  २६९,  २७०  तथा  २७२  तीन  शुल्कों  के  सम्बन्ध  में

 है  ।  ग्रनुच्छेद  २६९
 के  अधीन  सरकार  केवल  एजेन्ट  है

 और  जो  धन
 इकट्ठा  होता  है

 वह

 राज्यों  में  बांटा  जाता है  |
 परन्तु  अ्रनुच्छेद  ge  (१)  में  दिया  है  कि  कुछ  शुल्क  तथा  कर

 भारत  सरकार  इकट्ठा  करेगी  तौर  खण्ड  २  दिया  हैं  कि  यह  संचित  निधि  का  अंग  नहीं

 होगा  क्योंकि  यह  केन्द्र  की  ata  नहीं  होगी  इसलिए  इसको  dat  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने

 को  श्रावय्यकता नहीं  हूं  ।

 माननीय मंत्री  कृपा  करके  खण्ड  (२)  को  sai  उसमें  दिया  हू  कि  इसका  वितरण

 निर्धारित  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  होगा  |  कवल  सिद्धान्त  बनाने  का  काम  पस  का  हैं  |

 म॑  समझता हूं  कि  मंत्रिमण्डल  संसर  की  ऐसी  समिति  हूं  जिसको सब  से  अधिक  अधिक

 होते  हैं  wit  यह  समिति  संसद  क  नाम  पर  काम  करती  है  इसलिए  इस  उच्चाधिकार

 प्राप्त  संसद  समिति  को  वितरण  के  पुरे  भ्रधिकार  क्यों  नहीं  दिये  जाने  चाहिएं  |

 fao  qo  कृष्णमाचारी :  ase  २६८  में  संसद  को  विधान  बनाने  का

 अधिकार दिया  गया  हैं  परन्तु  कर  इसक  wit  राज्यों  का  एकत्रित  होता  हैं  ।  इस  प्रकार

 अनुच्छेद  2c  एक  माध्यमिक  उपबन्ध  है  ।  इस  प्रकार  यह  धन  भारत  की  संचित  निधि  में

 नहीं  अता  ह  |

 मेरा  विचार  हैं  कि  उस  समय  हम  संचित  निधि  की  पुरी  परिभाषा  नहीं  कर  पाये

 मे

 !

 यहं  काम  वाद  में  किया  गया

 |

 उस समय  लोक  लेखों  के  बारे  में  हमास  विचार  कुछ दूसरा  था  |  श्रनुच्छंद  २६८ तथा  २६६  में  एक  अन्तर  रखा  गया  था  कि  अ्रनुच्छंद
 थ् २६

 परमीत
 कर  पन

 ्  नहीं
 करेगा  जिसके  कारण  यह  भार  की

 संचित  निधि  में
 में  नहीं

 लि  नए  ee

 +a  watt  में

 302
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 महत्व  की  वस्तुएं  )  विधेयक

 ति०  त०  FCAT

 जायेगा परन्तु  अनुच्छेद  २६४  में  ऐसी  संभावनायें  हैं  कि  कन्द  यह  कहदे  कि  हम  कर

 इकट्ठा  नहीं  राज्य  स्वयं  उसे  इकट्ठा  हमने  इसे  लगा  दिया  है  ।  यदि  र्द्र

 इसे  इकट्ठा  करता  है  तो  इसको  संचित  निधि  में में  लाने  की  जिम्मेदारी  कन्द  पर  हो  जाती

 है  ।  कठिनाई  इसी  कारण  है  कि  ऐसा  विचार  कर  लिया  है  कि  यह  संचित  निधि  में  नहीं

 आयेगा  ।  मेरा  विचार  सकी  जसे  की  भारत  सरकार  किसी  कर को  इकट्ठा  करती  है  वैसे

 ही  वह  मंजीत  निधि
 में  श्री

 जता  ह  शौर  इसलिए  उस
 पर  ्  का  अधिकार हो  जाता  है

 मान  लीजिये यह  कृषि  भूमि  अथवा  ऐसी  ही  किसी  वस्तु  के  कर

 शुल्क  के  बारे  में  जिसको  राज्यों  ने  इकट्ठा  किया  हो  ।  इस  प्रकार यदि  राज्य  gait

 उसका कोई  भ्रभिकरण  इसको  इकट्ठा  करता  हैं  तो  यह  समझने  पर  कि  वह  सब  धन  भारत

 की  संचित  निधि  मे  at  मामला  कठिन  हो  जाता  हे  ।  २६९  द्वारा  लगने

 वाले  शुल्क  के  बारे  में  यह  गड़बड़ी  हैं  |

 fat  geet  अनुच्छेद  २६८  से  २८१,  राज्यों  तथा  केन्द्र  में

 शुल्क  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  हैं
 ।

 भ्रनुच्छंद  २६८  में  केन्द्र  द्वारा  लगाए  गए  शुल्कों
 को

 राज्य  द्वारा  इकट्ठा  किए  जानें  की  व्यवस्था  है  ।  श्रनच्छेंद  Ree HR के  द्वारा  संघ  कर  लगाता

 हैदर  इकट्ठा  करता  ह  परन्तु  उसको  राज्यों  को  देता हैं  ।  भ्रनुच्छेंद  २७०  के  WHT
 :

 लगे  करों  का  वितरण
 राज्यों  में  किया  जाता  है

 |
 परन्तु  अनुच्छेद  २७२  में  दिया  है

 कि
 इसमें

 उत्पादन  शुल्क  लगाये  जा  सकते  हैं  ं  जो  भारत  की  संचित  निधि  से  दय  होंगे  ।

 इस  कानन  द्वारा  निर्धारित  सिद्धान्त  के  अनसार  वह  रकमें  राज्यों  म  बांट  दी  जायेंगी  ।

 पभ्रष्पक्ष  महोदय  :  यह  तो  सरल  बात  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  भारत  की  संचित

 wi  है  ।  यह  ग्रा वस् यक  नहीं  कि  ष्  प्रवीण  उसे  यदि  वह  चाहे  तो  इन्कार  भी  कर

 सकती  है  ।

 tat  पटटासिरामन  :  यहां  कोई  वित्त  आयोग  नही ंहै  |

 tae  महोदय  :  वित्त  आयोग  बाद  की  बात  हे  जब  att  अधिकार  राष्ट्रपति

 को  देंगे  ।  परन्तु  संसद  सर्वोपरि  है  कौर  प्रत्येक  बात  के  सिद्धान्त  का  निर्णय  कर  सकती  हे  |

 इस  मामले  पर  में  कोई  faa  नहीं  कर  सकता  इसलिए इसे  रोकना  पड़ेगा

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  क्या  wry  विधेयक  को  रोकना  चाहते  हें
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इस  सम्बन्ध  किसी  नियम  at  अ्रावश्यकता  तो  में

 विधि  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  को  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 कहूंगा

 ति०  ल्  कृष्णमाचारी  द्ग  आयोग

 के  प्रतिवेदन

 के  a

 अंश  ले  लेते हें  |  इससे  amt  हम  नहीं  जा  सकते  a  इसक  उल्लेख  |  इसे  wag
 wes  ची  में  रखा  जा

 a
 ।

 सटााणणाणाण
 सकता  ह

 वाण  शपथ

 माह  waist  में



 सोमवार  १६  १४५७  जीवन  बीमा  निगम  की  निधियों  का  विनियोजन  BoE

 poem  महोदय  :  इसे  adalat  के  रूप  में  लेने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  |

 श्री  fao  त०  कृष्णमाचारी  यह  हो  सकता  भ्रनुसूची  बना  कर  वित्त  आयोग

 के  प्रतिवेदन  के  च्  उसका  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री श्र० कु सेन श्र०  Fo  सेन  :  आप  भअ्रतूच्छंद २८३ २८३  (१)  को  देखिए  ।  इसके  अनुसार  वित्त

 सम्बन्धी  हर  मामलों  को  लॉस  के  कानून  द्वारा  नियमित  किया  जायेगा  ।  भ्रनुच्छंद  २६८

 29&  के  छ  राज्यों  को  दिये  जाने  वाली  निधि  का  विनियमन  भी  संसद  के  कानून

 द्वारा  ही  होगा
 ।

 इसका  wet  यही  हैं  कि  यदि  संसद  चाहे  तो  वितरण
 को  किये

 बगर  सिद्धान्तों  का  निश्चय  कर  सकती  wk  कुछ  नही ं।

 पंडित  ठाकुर  दास  भाग  ग्रनच्छंद २४३  का  उल्लेख  गया  हे  ।

 मेरे  विचार  में  यह  मामला  झनुच्छेंद  २७२  के  ह  |  उसके  अनुसार  एक  दम

 वितरण  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  सकती  हैं  ।  प्रनुच्छ्धेद  २६४  में  भी  यही  विधान  हैं  ।  इसमें

 तो  कोई  सन्देह  ही  नहीं  कि  संसद्‌  सब  से  ऊंचा  प्राधिकार  ae  यह  वितरण  के  सिद्धान्तों

 का  निर्णय  कर  सकती  है  ।  भ्रमण  मामलों  में  यह  अ्रधिकार  अन्य  प्राधिकारों  को  दे  सकती  ठ

 परन्तु  सिद्धान्तों  का  निर्णय  इस  सदन  द्वारा  ही  किया  जाना  भर  विधि  का  आधार

 भी  वही  होना  चाहिए  ।  कानन  बनाने  का  शभ्रधिकार  केवल  संसद  को  हैं  और  इससे  बच

 नहीं  सकते  ।

 श्रिया  महोदय  यह  धन  संघ  सरकार  का  सरकार  संसद  विधि  अ्रनसार

 यह  कह  सकती  हैं  कि  इस  भ्रंश  को  राज्यों  में  बांट  दिया  जाय  ।  यह  वितरण  संसद्‌  द्वारा  ही

 किया  जायेंगी  ।  भ्रनच्छंद  ROH के  अ्रनसार  संसद  की  झ्र नम ति  के  बिना  भारत  की  संचित  निधि

 से  कोई  धन  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  यदि  संसद्  ने  निर्णय  किया  कि  ्य  धन  राज्यों
 a

 बांटा  जायगा  तभी  उसका  वितरण  होगा  i  ad  ae.  है  कि  संविधान के  aerate  वितरण

 संसद  की  अनुमति  से  होगा

 क्योंकि  सभी  सदस्य  इस  पर  चर्चा  के  लिए  afr  समय  क  हेतु  कर  रहे  हैं  अत

 अभी  अन्य  विषयों  को  लिया  जायेगा  ।

 जीवन  बीमा  निगम  को  निधियों  का  विनियोजन

 wt  फीरोज  गांधी  (  रायबरेली )  विवाद  करते  हुए  मेरा  मन  विद्रोह  कर

 रहा है  ।  जबकि  सार्वजनिक निधि  का  दुरुपयोग  हो  रहा  हो  तो  चप  रहना  पाप  है  ।  आज  हमें  बड़ी

 शाक्तिशाली  वित्तीय  संस्था  की  निधियों  के  ट्रुपयोगों  का  परीक्षण  करना  है  ।  श्राइचयं  तो  इस  बात  का

 है  कि  किस  प्रकार  जीवन  बीमा  निगम  इस  प्रकार  के  सौदों  में  फंस  गया

 इसलिये में  ग्राम  कुछ  क काड़ी  चोटें  करन  जा  रहा  हं  ।  और  qa  पता  है  कि  दूसरा  पक्ष  थी  पूरी  तरह

 तयार है
 ।

 मरा  कहना  हैं  कि  जीवन  सीमा  निगम  ने  संसद  के  विशेषाधिकार  उल्लंघन  किया है

 कि  एसे
 मुंदड़ा  से

 किये
 गये  सौदे  की  जानकारी  ही  नहीं  ठी  गई  ।  में  पूछ  सकता  हुं  कि  इसे  गुप्त  क्यों

 रखा  गया  |  ५९  नवम्बर को  वित्त  मंत्री  नें  कहा  था  कि  विनियोजन  से  ही  बीमा  कराने  वालों  तथा

 निगम
 को

 लाभ  इस  विचार  से  ही  यह  सौदा  किया  गया
 किसी

 का
 पक्षपात

 करने
 के  लिये  नहीं  ।  क्या  34T  नीति  को  कार्यान्वित करने  के

 लिये
 श्री  मुंदड़ा

 गा  के  (4,0
 ०,  ०००  के  अंदा

 ———___—

 मर  भ्रंग्रेजी  में



 QGLo
 य  ह  १६  १९५७ जीवन  बीमा  निगम  की

 निधियों
 का  विनियोजन

 श्री  फीरोज  गांधी ]

 २५  जून  १९५७  को  खरीद  लिये  गये  ।  कार  १  बार  इसी  के  भ्रंश  खरीदे  गये  ।  श्र यह  राशि

 2,%%,00,000 HT St Te | FUT AE TAT Aa | की  हो  गई  |  कया  यह  पक्षपात  नहीं  ।  एक  बार  तो  यह  सौदा  उस  दिन  किया  गया

 जबकि  कलकत्ता  बम्बई  दोनों  के  स्टाकर  एक्सचेंज  बन्द  थे
 ।

 कौर  में  ने  प्रश्न  पूछा
 था  कि

 क्या  कुछ

 महीने  पुर्व  कुछ  बाजार  दर  से  ऊचें  दरों  पर  खरीदे  गये  थे  ।  वित्त  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  था  कि

 ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  ।

 मंत्री  महोदय  के  अपने  वक्तव्य से  पता  चलता  है  कि  २४५  को  99,0900  रुपये  की  ग्रीक

 अदायगी हुई  २५  को  ३  लाख  alee  दें  दिया  गया  ।  इस  निकाय  को  इतना  प्रति  समझा  गया

 कि  इस  से  १९  बार  सौदा  किया  गया  ।  कहा  गया  कि  यह  सौदा  बाजार  दर  के  अनुसार  किया  गया
 |

 यह  बात  गलत  है
 ।

 मेरा  मत  तो  यह  2  कि  मुंदड़ा  अधिक  संकट  में  थे  तो  हमारी  सरकार  रन

 की  सहायता  को  पहुंच  गई  ।  मोर  लोगों  के  पैसे  से  जुमा  खेल  दिया  |

 सबमें  ग्रंथों  के  खरीद  का  परीक्षण  करूंगा  ।  कुल  खरीद  १,२४,  ४४,०००  की  हुई  ।  खेद

 है  कि  इन  समवायों  में  से  कुछ  ऐसे  भी  हैं  जिन्हों  ने  ae  से  भ्र पना  सन्तुलन  पत्र  तक  तैयार  नहीं

 किया  ।  कौर  इस  बात  का  श्राइचये  है  कि  सन्तुलन  पत्र  के  बिना  उन  के  अंकों  को  कीमत  का  निर्णय

 केसे  कर  लिया  गया
 ।

 साथ  ही  मामले  का  भ्रध्ययन  करने  से  पता  चलता  है
 कि  यदि  यह  सौदा

 २४  के  स्थान पर  २१  को  होता तो  R0,9%,000  निगम  को  कम  देना  पड़ता  ।  यदि  २०  को  होता

 €,४२,०००  कम  पड़ता  ।  १९,  १८  को  यह  कमी  क्रमश  ५२,०००  शर  22, Si9,000 HT की

 होती  |
 १७  को

 यह  PR, RX,000  कम  होती  |
 कौर  यदि  यह  खरीद  १०  जून  को  कर

 ली
 जाती

 तो  YO,F2,000  रुपये कम  देनें  पड़ते  |  कितने  ह प्रारचय  की  बात है  ।

 श्रीमान  म्रध्यक्ष  महोदय  ने  २४  जून  को  मेरे  एक  प्रश्न  को  स्पष्ट  करते  हुए  कहा
 था  :

 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हें  कि  इस  समवाय  के  sai  की  गिर  रही  कीमत  के  कारण

 निगम  wear  सरकार  ने  इसे  विनियोजना  के  रूप  में  सहायता  दी  ी

 बात  यही  od  जून  को  मंडी  ऊपर  उठा  कर  कीमतें  ऊंची  की  गईं  ौर  सौदा  कर  लिया

 गया
 |

 बाद  में  रुख  नीचे
 का

 य  ।  १३  दिसम्बर को
 ? a  2¥,  66,000  रपये  की  निगम  की  विनियोजना

 का
 मूल्य  ३५  लाख  कम  हो  गया  |  बीमा  कराने  वालों  को  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी  |  ऐस  सेवायों

 के  अंश  खरीद  लिये  जिस  की  शझ्रार्थिक  अवस्था  कभी
 भी

 ठीक  नहीं  कही  जा  सकती  ।  २४
 जुन  को

 विनियोजन  करने  से  पूर्व  निगम  के  विनियोजन  बोर्ड  के  सदस्यों  का  भी  परामर्दा  नहीं  लिया  गया  ।

 क्या
 बोड़

 के  सभापति  को  यहां  तक  अधिकार  है  कि  बिना  किसी  के  परामर्श  के  अपनी  मर्जी  से

 १,२४,००,०००  का  विनियोजन  कर  दे  ।  यह  कोई  छोटी  रकम  तो  नहीं
 है  ।  वित्त  मंत्री  बतायें  कि

 बोर्ड  के  सदस्यों  ने  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  की
 ?

 व्या  इन  समवायों  की  झ्राथिक  स्थिति  के  ठोस

 होने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  पूरे  प्रमाण  थे  ।  कपड़ा  arpa के  प्रतिवेदन  A
 पता  चलता  है

 कि  इंडिया  कारपोरेशनਂ  को  बैंकों ने  gar  देना  बन्द  कर  दिया  क्योंकि  उस  की  आधिक  स्थिति

 खराब  थी  ।  इसी  प्रकार  अझर  भी  कई  सेवायों  को  आधिक  अस्थिरता  के  कारण  भारत  के  राज्य

 रक्षित
 बेक

 से  कर्जा  प्राप्त  नहीं  े  था  ।  परन्तु  जीवन  बीमा  निगम  ने  इन  सोथो  में  धन
 योजित  किया  ।

 २३  मार्च  के  दिन  मुंदड़ा  qe  की  श्रमिक  स्थिति  इतनी  खराब  थी  कि  उसे  किसी  भी  कौर  से

 कर्जा  नहीं  रि ह  ह ैल  रहा था  ।  १०  जून को  कपड़ा  आयुक्त  की  रिपोर्ट में  भी  यही  कहा  परन्तु ठोक

 १५
 दिन  के  बाद  निगम

 की
 निधि

 को
 बुरी  तरह  से  उस  से  विनियोजित  कर  दिया  गया

 ।
 यदि  सारी



 १६  EYXY  जीवन  बीम  निगम  at  निधियों  का  विनियोजन  ARsKL १

 स्थिति  का  श्रव्ययन  कर  लिया  जाता  तो  ऐसो  भूल  कभी  भी  न  की  ।  साथ  हो  जाली  ग्रंथों  पर  ही

 अदायगी  कर
 दी

 गई
 ।
 में  इस  मामले  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 में  ने  यह  सिद्ध  करने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  किस  प्रकार  लोगों  के  धन  के  साथ  इस  प्रकार  का

 मज़ाक किया  गया  है
 ।

 ग्रोवर  यही  बात  में  के  विवाद  में  सिद्ध  करना  चाहता  हूं  ।  क्या  इस  लोकतंत्र

 में  हम  इस  प्रकार  लोगों  का  गला  काट  सकते  हूँ
 ।

 मेरी  मांग  है  कि  सरकार  को  इस  मामले  की  पूरी  जांच

 करनी  चाहिये  ।  जब  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  विरुद्ध  इस  प्रकार  के  श्रारोप  तो  उस  समय  के

 वित्त  मंत्री  श्री  देशमुख  ने  एक  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  के  सभापतित्व  में  जांच  समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 क्या  हमारे  वित्त  मंत्री  वही  रास्ता  अपनायेंगे  ?

 इस  विवाद  के  लिये  काफ़ी  परिश्रम  करना  पड़ा  है  ।  में  राष्ट्रीयकरण  का  पक्षपाती  इसलिये

 हमें  जांच  से  डरना  नहीं  चाहिये  तह  तक  पहुंचने  का  यत्न  करना  चाहिये  ।  आशा  है  वित्त  मंत्री

 महोदय  मेरे  इस  छोटे  से  सुझाव  की  कौर  ध्यान  देंगे  श्र  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  ato  त्र०  डांगे  :  श्री  फीरोज़  गांधी  ने  निगम  की  शोचनीय  स्थिति

 का  उल्लेख किया  है  ।  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  निगम  की  निधि  fay  की  निजी

 सम्पत्ति नहीं  है  ।  प्राता  की  गई  थी  कि  निगम  के  घन  का  उपयोग  राष्ट्रय  अर्थ  व्यवस्था  के  निर्माण  के

 लिये  किया  परन्तु  हो  कुछ  कौर  ही  रहा  है  ।  मेरा  प्रशन  यह  नहीं  कि  अमूर च्ष्ज  व्यक्ति  झ्रथवा  साथ

 के  पास  धन  का  विनियोग  क्यों  किया  गया  है  ?  मेरे  yer  का  प्राकार  सिद्धान्त  है  पौर  सरकार  तथा

 मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  है  ।  एक  बार  जब  हम  कुछ  समवायों  के  राष्ट्रीकरण पर  बल  दे

 रहे  थे  तो  प्रधान  मंत्री  ने  बड़े  रोष  से  कहा
 था  कि

 कुछ  सदस्य  ag  चाहते  कि
 कूड़ा  करकट  खरीद

 लिया  जाये  ।  हमें  तो  भ्र पना  रुपया  नये  कारखाने  बनाने  में  लगाना  है  ।  परन्तु  इस  मामले  में

 यही  है  कि  निगम  के  १२४  लाख  रूपये  खर्च  कर  के  कूड़ा  इ  को  खरीदा  गया है  ।  यदि  सरकार

 यह  कुड़ा  कमेंट  नहीं  खरीदना  चाहती  थी  तो  उन्होंने  ऐसा  क्यों  किया  ?

 ~
 हमें  इस  से  कोई  ग्रा इच यें  नहीं  क्योंकि  हम  जानते  हूं  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  के  परामर्श

 से  चलने  वाली  सरकार  का  यही  हाल  होता  है  ।  हमें  तो  इस  बात  पर  श्राइचये  है  कि  सब  बातें  श्री

 फीरोज  गांधी  ने  खोज  निकालीं  ।  मामला  हैरान  होने  का  नीति  का  प्रश्न  जिम  पर  कि  हमें

 गम्भीरता  से  सोचना  चाहिये  ।  में  तो  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  क्या  भी  सरकार  इसी  प्रकार

 कुड़ा  कर्कट  खरीदने  पर  ही  जनता का  धन  लगा  दिया  करेगी
 ?

 प्रति  यही  है  तो  नीति  का  पुनरीक्षण

 होना  चाहियें
 ।

 सेरा  पहला  परिणाम  यह  है  कि  सरकार
 ने  भ्रपनी  नीति  का  उल्लंघन  किया  वह  यही

 कहेंगे  कि  राष्ट्रीयकरण  के  समय  कहा  गया  था  कि  रस  राष्ट्रीयकरण  के  परिणामस्वरूप  जो  ३४

 करोड़  रुपये  के  लगभग  प्राप्त  उसे  गैर-सरकारी  व्यापार  में  लगाया  जायेगा  |  गिराकर  किस

 ग्रा धार  पर  हम  यह  धन  एकत्रित  करते  हे  ?
 हमें  ag  भूलना  नहीं  चाहिये  कि  पंचवर्षीय योजना में

 हमने  लगभग  २५०  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था इन  भविष्य  निधियों  प्रौर  अरन्य  कर्जो  से  की  है  ।  इस

 में  वीमा  श्र  छोटी  बचतें  भी  सम्मिलित  हैं  ।  हम  लोगों  को  बचत  करने  के  लिये  कहते  क्योंकि

 सरकार  के  पास  धन  की  कमी  है  ।  अर  सरकार  इस  प्रकार  गलत  ढंग  से  रुपयों  का  विनियोजन  करती

 है  ।  क्या  यह  ठीक  नीति  है
 ?

 क्या  हम  सच  बोलते  जबकि  हम  यह  कहते  हैं  कि  हम  रुपया  कारखाने

 बनाने  के  लिये  ले  रहे  शर  लगा  देते  हैं  उन्हें  इन  समवायों  में
 ।

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाने
 के

 लिये
 रुपये

 की  जरूरत  नहीं
 रही  ?  क्या  यह

 पंचवर्षीय
 योजना  का  कार्यक्रम है  कि  Hast |  की  सहायता
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 श्री  श्रीਂ  श्र०

 की जाये  ।  यदि  यही  है  तो  लोगों  को  योजना  के  सम्बन्ध  में  अपनी  राय  बदलनी ह होगी ।  यह  ०५, तो  नीति  का

 उल्लंघन  करने  का  गम्भीर  मामला  है
 ।  हो  सकता  है  यह  पुरानी  मित्रता  निभाई

 जा  रही  क्योंकि

 कुछ  मंत्री  किसी  समय  मूंदड़ा  के  निर्देशक  रह  चुके  हूँ  |

 महोदय  :  जहां  तक  हो  सके  माननीय  सदस्यों  को  व्यक्तिगत  झ्राश्नेप  नहीं  करने

 चाहिये

 किसी  को  भी  ग़लत  धारणायें  नहीं  बनानी  चाहियें  क्योंकि  किसी  दिन  माननीय  सदस्य

 सरकारी  बैंचें  पर  हों  और  यदि  द वात  मझे  उस  दिन  भी  अध्यक्ष  पद  प्राप्त  हैं झा  तो  में  उस  दिन  विपक्ष

 को  उस  के  विरुद्ध  ऐसी  बातें  करने  से  रोकेगा  |

 नशर  ato
 £.* ह

 डांगे  में  किसी  के  बारे  में  मिथ्या  धारणा  का  उल्लेख  नहीं कर  रहा  ।  में
 तो

 केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  पू  जनवादी  व्यापार की  ऐसी  रीति है

 मेरा  निवेदन है  कि  इस  विषय पर  वक्तव्य देते  हूए  तीन  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  जाय

 एक  तो  यह  कि  क्या  श्रमिक  वग  को  प्रपनी
 बचत  का  रुपया  सरकार  को  देना  चाहिये

 ।  दूसरे
 क्या

 सरकार
 ऐसे

 समवायों  को  खरीद  कर  उन्हें  राष्ट्रीयकृत  कर  लेगी  at  तीसरे  क्या  यह  नीति
 उचित

 है  जिब्रान  क्या  योजना  में  परिवर्तन  कर  रही है  ?

 जिस  प्रकार  की  नीति  को  अपनाया  गया  है  यदि  इसी  नीति  पर  चलते  रहे  तो  जब  हमारे  पास

 निधि  नहीं  होगी  हम  इस  की  शिकायत करते  रहेंगे  ।  परन्तु  निधि  मिलने  पर  उसे  ऐसे  भ्रंश  खरीदने

 पर  लगा  देंगे  ।  जिस  से  अंत  में  पछताना  पड़ेगा  ।  यह  एक  प्रकार  से  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के

 सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के  हाथ  बेंचने  के  समान  है  ।  इस  से  तो हम  उस  योजना में  कभी  सफल  नहीं

 होंगे  जिस  के  लिये  हम  प्रयत्न गिल हैं  ।

 निगम  का  संचालन  कुन्द  ऐसे  निदेशकों  के  हाथ  में  है  जिन्हों  ने  बीमा  निगम  के  राष्ट्रीयकरण

 का  घोर  विरोध  किया  था  ।  वे  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  विफल  बनाने  के  लिये  ऐसे  उपक्रम  कर

 रहे  हें  ।  माननीय  मंत्री  को  विषय  की  जांच  करनी  चाहिये  are  यदि  यह  बात  सच  है  तो  इन

 निदेशकों  से  कह  देना  चाहिये  कि  वे  न्  पद  त्याग  दें  कौर  सरकार  स्वयं  निगम  का  प्रबन्ध  कर  लेगी

 ताकि देश  के  वित्त  को  इस  दुरुपयोग  से  बचाया  जा  सके  |

 श्री  फीरोज़  गांधी  ने  इस  सम्बन्ध  में  सरकारी  जांच  की  मांग  की  न्  मे  उस  का  समधन

 करता हूं  ताकि  लोगों  के  सन्देह  का  समाधान
 हो

 सके
 |

 थी  फ़ीरोज़  गांधी  ने  हमें  जो  जानकारी  ara  दी  उस श्री  matte  महता

 के  लिये  हम  सब  आभारी ह ैह  ।  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  वित्त  मंत्री ने  प्रशासन

 दिया था  कि  जीवन  बीमा  जो  १६  प्रतिशत  विनियोजन  गेर-सरकारी  उद्योग में  कर  रहा  है  वह  भी

 नहीं  रहने  दिया  जायगा  ।  परन्तु  ga  इस  के  सेधा  विपरीत  ही  ।  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  भ्रन्तरिम

 प्रतिवेदन  के  भ्रनुसार  यह  विनियोजन
 ४४

 प्रतिशत  तक  कर  दिया  गया  है और  उस  में
 १४  प्रतिशत तो

 केवल  wast
 के

 सार्थों  को  ही  दिया  गया  है  |

 इस  के  अतिरिक्त  मई  अथवा  जून  के  आरम्भ  में  आयव्ययक  पारित  होने  के  पश्चात न्य  जीवन  बीमा

 निगम ने  काफी  राशि  टाटा  जैसे  हाथों  में  बिना  पन  समिति से  परा |  क  क  TNE  ae  लिये हो  लगा  दी
 ee

 aa  अंग्रेजी में
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 थी  ।  क्या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  केवल  स्टाक  बाज़ार  की  सहायता  के  लिये  ऐसे  सायों  में  पू  जी

 लगाई  जाय  ।

 यदि  to  सी०  a  मूंदडा  सार्थों में  पू  जी  का  विनियोजन

 दात्री  समिति  से
 परामर्श

 ले
 कर

 किया  जाता  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  ऐसी  बात
 कभी  न

 होती
 ।

 माननीय  मंत्री  को  पता  है  कि  उक्त  समिति  के  सदस्यों  ने  इस  विनियोजन  का  लिखित  विरोध

 किया  है  ?  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बतायेंगे कि  भारत  के  राज्य  बेक  और  भारत  के  रक्षित

 बंक  के  पदाधिकारियों  के  इस  स्पष्ट  प्रतिवेदन  पर  भी  कि  मुंदड़ा  सार्थों  की  सहायता  नहीं  करनी

 ने  जुलाई  में  सहायता  देनी  area कर  दी  थी  ?

 कार्मिक  संघ  का  कार्यकर्ता  होनें  के  नाते  में  श्री  मुंदड़ा  को  दस  बारह  वर्ष  से  जानता  हूं

 जिन  लोगों
 की  उस  से  कौर  मूझ  से  भी  मंत्री है  उन्हों  ने

 बताया
 है  कि  श्री  मुंदड़ा  ऐसे  ऐसे

 लोगों
 की

 सहायता
 का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जिन्हें  प्रकट  करना  में  यहां  ठीक  नहीं  समझता  ।  परन्तु  यह  घटना

 बहुत  दुख:जनक  है  ध्रौर  इस  की  स्वतंत्र  तथा  निष्पक्ष  जांच  की  प्रा वश्य कता  है  |

 श्री  फ़िरोज  गांधी  ज  में  ने  पूर्ण  उत्तरदायित्व  की  भावना  से  पूरे  तथ्यों  का  उल्लेख  कर  दिया

 है  परन्तु  कुछ  बातें
 ऐसी

 हैं
 जो

 जांच  समिति
 को  हो  बताई  जा  सकती है

 ।
 में  उन  लोगों  के  बारे  में  यहां

 कुछ  नहीं  कहना  चाहता  जो  यहां  नहीं  है  दौर  अपने  पक्ष  का  समर्थन  यहां  नहीं कर  सकते  ।

 मानना  वित्त  मंत्री  मेरे  मित्र  हूं  प्र  में  उस  मैत्री  के  नाम  पर  उन  से  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  यदि  इस  अवसर  पर  जांच  समिति  न  बनाई  गई  तो  यही  कहा  जायगा  कि  उन्हों  ने  अपने  कडी तें व्य
 का

 पालन  नहीं  किया  |

 ord  में  मेरा  निवेदन  है  कि  वक्तव्य  में  श्री  की रोज  गांधी  की  विभिन्न  बातों  का  उत्तर  देते

 हुए  माननीय  मंत्री  यह  भी  बतायें  कि  क्यों  कुछ  विनियोजन  का  ४४  प्रतिशत  TLATTHTAT  समवायों

 में  लगाया  गया  है  site  फिर  उस  का  १४  प्रतिशत  क्यों  एक  ही  व्यक्ति  के  सोथो  को  दे  दिया  गया ह
 ह

 श्री
 प्रभात  कार

 :
 में

 cr
 गरदन  पुछना  चाहता  एक  तो  यह  कि  क्या  एफ़  ऐण्ड

 सी  झ्रासलर  तथा  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  के  भ्रंश  खरीदना  खतरे  से  खाली  है  कौर  दूसरे  क्या  जीवन

 बीमा  निगम  को  पता  ar
 co

 vy  > c द a  श्री  मुंदड़ा  ने  त्रि टिश  जो  झंडा  लेख  खरीदे  वे  भी

 जाली थे  ह

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 सोलहवां  प्रतिवेदन

 ठाकुर  दास  भार्गव (  :  में  कार्य  मंत्रणा  समिति  ar  सोलहवां  प्रतिवेदन

 उपस्थापित  करता हूं  ॥

 जीवन  बीमा  निगम  कीं  निधियों  का  विनियोजन

 श्री  जोकोम  atear  )  जब  जान  फ  ई  faa  मंत्री  थे  तो  इंडिया  क

 एक्सचेंज  को  ८०  लाख  रुपये का  =  [  दिया  गया
 —

 इस  पर  चर्चा  हुई  थी
 घौर  हमने

 मूल  अ्रंग्रेजी  में
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 शी  जोखिम

 पूछा था
 वित्त  मंत्री  इतने  ऋण  की  मंजूरी  दे  सकता  उसी  प्रकार

 राज  में

 छना  चाहता  हूं  कि  क्या  एक  करोड़  रुपये
 तक  की

 राशि  का  ऋण
 वित्त  मंत्री  मंजूर  कर  सकता

 है  अथवा  उस  के  लिए  मंत्रिमंडल  की  मंजूरी  की  झ्रावश्यकता  होती  ef

 इस  के  भ्र ति रिक्त  ऐसी  स्थिति  में  जब  कि  हम  ७००  करोड़  रुपये  की  afar  संसार

 से  मांग  रहेगें  क्या  यह  बात  उपयुक्त  है  कि  एक  कल्याणकारी  राज्य  में  केवल  एक  व्यक्ति

 के  लिख  देने  स  किसी  संदेहास्पद  व्यक्ति  को  एक  करोड़  रुपये  की  राशि  दे  दी  जाए  ।

 क्या  वित्त  मंत्री  ने  ऐसे  व्यापारियों  का  अ्रभिलेख  तैयार  किया  है  जिन  के  पास

 दर्जनों  साथ  हं  कौर  जो  धोखे  धड़ी से  काम  चलाते  है ं?

 fat
 नथवानी  मुंदड़ा के  साथ  व्यापार  विनिमय  निगम  के  कार्यपालिका

 समिति  अथवा  प्रबंध  निदेशक  ने  किया है  ?

 कया  पुँदड़ा ने नें ये झंश बेक ये  अंश  बेक  के  पास  रखें हुए  थे  भूगतान  के  लिए उन  के  झ्राग्रसह

 पर  जीवन  बीमा  निगम  का  आश्रय
 लिया  गया  था

 ?

 tat  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  में  माननीय  मित्र  श्री  फीरोज़  गांधी  को  बधाई  देता

 हूं  कि  उन्होंने  प्रशासन  की  त्रुटियों  को  बिना  गलती  के  पकड़ने  की  भ्र पनी  ख्याति  को  बनाएं  रखा

 है  |  | द  मेंने  उन्हें  ध्यान  पुर्वक  सुना  है  कौर  में  उनके  भाषण  में  संगीत  नाटक  के  तत्वों  की  प्रशंसा

 भी  करता

 जैसा  उन्हों ने  बताया  तथ्य  ये  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  ने  २४  या  x4  जून  को

 बहुत  से  ग्रंथ  खरीदे  थे  |  इस  सभा  में  की  रई  सारी  आलोचना  भ्र  प्रश्नों  में एक

 गलती की  गई  है  कौर वह  यह है
 कि  यह  कहा  गया  है  कि  एक  विशेष  व्यक्ति  को  यह

 सारी  राशि  दी  गई  ara  समवाय  उसका  था  ak  उसकी  सहायता के  लिए

 भ्रमणा
 उसे  वित्तीय  कठिनाई  से  निकालने के  लिए  राशि दी  गई  है  ।  श्री  जोखिम  ग्रामीण

 ने  संभवतः  बात
 को

 टीक  समझा है  ।  उन्होंने  कहा है  कि  यह  ऋण  था
 ak

 कि  एक

 करोड़  रुपये  का  ऋण  एक  व्यक्ति  को  दे  दिया  गया  था  ।  यह  ठीक  हो  सकता  है
 परन्तु  इसका  उल्लेख

 भिन्न  प्रकार  से  किया  गया  है  ।

 परन्तु  तथ्य यह  है  कि  इन  सेवायों के  स्थापित  होने  में  कुछ  समय  लगा  था  श्र

 जैसा  श्री  फीरोज  गांधी
 नें  बताया है  उन  में  से  कुछ  का  कारोबार  wear रहा  है  ।  मुझे  स्वयं

 इन  समवायों  का  अधिक  ज्ञान  नही ंहै
 सिवाय  इस  के  कि  जैसा  हमें  कुछ  ज्ञान  है

 क्योंकि  वे  tad  कौर  भारत  सरकार  के  बड़े  ग्राहकों  में  से

 संयोग  की  बात  है  कि  श्री  फीरोज़  गांधी  ने  प्रशासन  की  अपेक्षा  अथवा  एक  बुरे  प्रयोजन  के

 वि नियोजन  से  भी  अधिक  आरोप लगाए  हैं  उन्होंने  पूछा  कि  क्या  निगम
 ने  भुगतान  से  भ्रंश

 लख
 ले

 लिए
 थे

 ?
 एक  शर  माननीय

 सदस्य  ने  पूछा
 कि

 क्या  ये
 राज्य  बैंक

 के
 पास  कौर  राज्य

 बैक
 की
 स्थिति

 की  रक्षा  के  लिए  इन  प्रेरको ंको  खरीदने  के  हेतु  जीवन  बिना  निगम  का  प्रयोग

 किया  गया  था  ।
 वि

 मूल  ait  स



 ana  १६  ge  जीवन  बीमा  निगम  की  निधियों  ar  विनियोजन  रेप ५४

 में  इस  विषय में  अपने  उत्तरदायित्व  को  कम  किये  क्योंकि में  इस  सभा  के  समक्ष

 रदायी  भ्र  केवल  कुछ  शब्दों  से  में  इस  से  विनीत  नहीं  हो  यहां  उठाई

 गई  बातों का  उत्तर  देंने  का  प्रयत्न  कहूंगा  ।  माप  उत्तरदायित्व से  नहीं  कतराता  कौर  इसे

 कछ  पदाधिकारियों  के  कंधे  पर  नहीं  फकना  चाहता  |  सच  बात  तो  यह  हैं  कि  जोवन  बोला

 निगम  का  संचालन  वित्त  मंत्रालय  नहीं  करता |  हेम  कवल  उस  समय  हस्तक्षेप  करत  ह

 जब  कमंचारियों का  विवाद  हो  कोई  गड़बड़  होया  जब  कोई  प्रश्न  पूछा  एक  दो  बा

 में  ने  अपने  अधिकारों  का  afar  करते  हुए  वहां  जाकर  उन्हें  निबटारे  के  कछ  साधनों

 ar  सूझाव  अवश्य  दिये  थे  जिन  को  निगम  ने  स्वयं  करना  था  ।  मत  निगम  को  व्यवस्था

 ऐसी  है  कि  वित्त  मंत्री  के  लिए  उस  के  नित्य  प्रति के  कार्यों  की  देख  रेख  करना  न तो

 उपयुक्त  ही  है  ate  न  ही  वह  तो  केवल  उसके  संचालन  का  ध्यान  रख  सकता है  ।

 एक  बात  में  स्पष्ट  कर  देना  चाहता हं  ।  उससे  श्री  डांगे  के  संदेह  भी  दूर  हो  जायेंगे

 रोक  श्री  were  मेहता ने  पूछा भी  था  कि  क्या  पूंजी  विनियोजन  करना  निगम  की  नीति

 है  झर  कि  उन्हों  ने  पूंजी  विनियोजन  areas  के  समय  किया  था  श्र  उन्होंने  नील

 मद्र  में  पंजी  लगाई  थी  में  यह  अपराध  स्वीकार  करता  हूं  ।  मे  अनुभव करता  हूं  था  कि  निगम

 को  नील  मद्र  पूजो  लगाना  चाहिए  ।  क्षा  डाग  का  यह  कहना  TH  यह  व्यथ  का  व्यापार  था

 गलत  है  में  इंडियन  आयरन  ग्रोवर  ए  को  व्यथ  का  व्यापार  नहीं

 समझता |  H  तो  यह  श्रीनगर  करता  था  कि  यदि  मलय  उचित  हए--शआर  इन

 wale  मूल्य  बहुत  भ्रमित  y——ay}  पाली सी धारियों  watt  जन  सामान्य  को  as

 सामवायों
 से  बहुत  लाभ  होगा  जिन  के  विकास  में  सरकार  का  बहुत  हाथ  हैं ।  यह  निर्णय

 नीति  सम्बंधों  था  alt  उस  का  उत्तरदायित्व  qa  पर  है  ।  यदि  इस  में  aaa  हुई  है  तो  इस  के

 उत्तरदायित्व  को  स्वीकार  करने  के  लिए  मैं  तैयार  हूं  ।  राय-व्यस्क  के  समय ही
 ऐसा  किया  गया  था

 ate  में  बताना  चाहता  हूं  कि  श्री  अशोक  मेहता  ठीक  ही  कह  रहे  थे  ।  विनियोजन  की

 में  कुछ  गड़  बड़  हो  गई  है  we  उसका  कारण  यह है  कि  पूरा  विनियोजन  भ्र भी  नहीं  gat वह  बाद

 पैसे  मिलने  पर  राय  सितम्बर  में  निगम  सरकारी  प्रतिभूतियों किया  जाएगा  |

 में  पेसा  लगाता  है  ।  उस  समय  ये  भ्रंश  खरीदे  गयें  थें  अत  गेर-सरकारी  उद्योगों  में

 विनियोजन  की  प्रतिशतता  में  कछ  गड़बड़  हो  गई  |  हम  यह  प्रतिशतता  विदित

 कर  द्ग  |

 में  सभा  को  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  पूजी  विनियोजन  का  नियंत्रण  जीवन  बीमा

 निगम  के  अधीन  ही  रखा  गया
 है  क्योंकि  मेरा  विचार था  निगम  के  हितों  को  मुख्य  स्थान

 चाहिय े।  में  यह  स्वीकार  करता  हुं
 कि

 एक  अन्य  मंत्रालय ने  कहा  था  जीवन
 बीमा  निगम

 अपने  सोथो में  से  एक  में  ३  / / <  प्रतिशत
 पूजी  लगाए  परन्तु  में  ने  उसे

 अ्रस्वीकार  कर

 दिया  था ।  श्री  तो  कहेंगे  fir  ag  सरकारो  उद्योग  क्षेत्र  है  रत  ऐसा  करना  ही  चाहिय े।

 परन्तु
 में  ने  इसे  ठीक  नहीं  समझा  क्योंकि  उन्हें  ५  प्रतिशत  पूंजी  मिलती  है

 ।

 यह  तो  विदित है  कि  उन्हें  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  पूंजी  लगानी  पड़ती  केवल

 स  कारण  कि  वह  एक  सरकारी  संस्था  है  हमें  उस  पर  दबाव  नहों  डालना  चाहिये  कि  वे
 कम

 प्रतिशत  पंजी  लगातर  ate  इस  प्रकार  पाली सी धारियों  को  कम  लाभ  हो  ।

 इसी
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए एक  ऐसा  निकाय  बनाने  कं  हेतु

 एक
 विधेयक

 सभा  के  पास
 विचाराधीन

 जो  जीवन  बीमा  निगम  के
 पूज  विनियोजन

 की  देखरेख

 करेगा  ।  विधेयक में  उद्देश्य  भी  बताया  गया  है  कि  विभिन्न  केन्द्र कि  ह  न्द्रों  मे ंजीवन  बोला  निगम
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 fro  तऊ

 की  परामशंदाता  समितियां होनी  चाहियें  |  मेरा यह ह  भी  विचार  है  क  जब
 दत  परामर्शदाता

 समितियों  द्वारा  कई  निगम  आरम्भ  किये  जायें गे  a  निगम  श्रीवास  व्यवस्था  में  पंजी  लगाएगा

 तो  इसे  ६  प्रतिशत ब्याज  मिलेगा  ह  यह  निम्न  मध्य  वग  क॑  लोगों  के  लिए  मकान

 बनाने  श्र  उन  के  निगमों को  ऋण  देने का  भी  काम  करेगा  ।

 mata  मेरी  ae  इच्छा  नहीं कि  पाली सी धारियों को  हानि हो  श्र  उन्हें  कंवल  सरकारी

 उपायों  में  पूंजी  लगाने  के  लिए  कहा  जाए  जहां  से  उन्हें  पर्याप्त लाभ  न  हो

 हमारी  तो यह  इच्छा है  कि  जीवन  बीमा  निगम  को  ऐसे  सेवायों  से  लाभ हो  जिनका  क्षेत्र

 सामाजिक हो  ।  विचाराधीन  विधेयक  का  यहीं  उदय  |  उस  क  एक  उच्च

 शक्तिशाली  निगम  बनाया  जाएगा  सरकार से  सम्बंध  नहीं  होगा  wk जो  नीति

 का  निर्धारण  करेंगा  तथा  पूजी  विनियोजन का  नियंत्रण  करेंगा  और  साथ  ही  विभिन्

 स्थानों  की  ग्राववयकता  ग्रीस  परामर्शदाता  समितियां  स्थापित  करेंगा

 कलकत्ता  की  शिकायत  है  कि  निगम  की  अधिक  पूंजी  बम्बई  में  लगाई  जा  रही  है

 आर  कलकत्ता  को  वंचित  किया  जा  रहा  है  ।  जो  कुछ  हो  चुका  हे  में  उसका  स्पष्टीकरण  नहीं  कर

 रहा हूं  श्री  डांगे  और  श्रेया  मेहता  के  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  रहा  हूं  कि  क्या
 निगम  देश  को

 सिद्ध  बनाने  में  सहायक  होगा ak  क्या  नीलम द्र  का  उचित  भ्रंश  पाली सी धारियों को  मिलेगा

 संभवत  :  उन्हें  dad  उचित  aaa  मिले  तो  तब  नियंत्रण  का  प्रश्न  होगा  ।

 na  इस  विद्वेष  विनिमय के  सम्बंध  में  पूर्ण  उत्तरदायित्व  AG  स्थिति नहीं  बता

 सकता  इस  बारें  में  दो  प्रश्न  उठाये  थे  कि  राज्य  बेक  उन्हें

 वस्तुत खरीदने के  लिए  कहा  था  ताकि  ae  उन  के  उत्तरदायित्व से  war  हो  जाए

 अंदा  सेंट्रल  बंक  से  खरीदे  गये  थे  |

 दूसर  मुझे  इस  बात  का  पता  नहीं  अरब  समझता हूं  कि  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि

 राज्य बंक  सामान्य  बेकिंग  के  सिद्धांत के  विरुद्ध कोई  बात  करेगा  ।  fa

 इंडिया ने  अ्रधघिक  श्रीराम  धन  लिया  पहलें  मार्च  में  फिर  जलाई  में  उन्होंने  पैदा

 at  at  मुझे  इन  बातों  का  पता  नहीं  |  मं इस  सम्बंध में  कुछ  नहीं  कह  सकता  क्योंकि  राज्य

 बक  द्वारा  विभिन्न  समवायों में  पंजी  विनियोजन  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  श्र  न  ही

 यह  करना  है  |  राज्य  बैंक  ही  इंस  की  व्यवस्था करता  है  ।

 इस  विशेष  विषय  के  बार  में  में  यह  कहूंगा कि  जीवन  बीमा  निगम  wa  लेख ले  लिए थे  ।

 श्री  फीरोज  गांघी  किस  दिन
 ?

 श्री  ति०  qo  कृष्णमाचारी  उसी  दिन  जिस  दिन  भुगतान किया  गया  मिस

 बात  को  स्पष्ट कर  देता  हु ंकि  माननीय  सदस्य  क्यों
 यह  समझ  रहे  हैं  कि  अंश  लेख  नहीं  लिए

 गय  |  यह  सच  हे  fe  किसी  ने  निगम  से  कहा  था  कि  वे  शीघ्र  wat को  पंजीवद्ध करवा  लें  |

 खों  रुपयों  क  इतने  ufos  wal  को  पंजीबद्ध  करवाने  में  समय  लगता है  |  में ने

 सभी  पंजीबद्ध  अरा  सुची  मंगवाई
 मोर

 रिचडंसन  ase
 ने  बताया  है  कि  लगभग

 १,७०,२०० के  अंशों  में  से  सिवाय  २२,४५०  के  सभी

 sia  पंजीबद्ध  हो  गये  हैं  ।
 उन्हें  पंजीबद्ध

 faa  aaa
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 करने  का  गय  हो  रहा  मझ  बताया
 है  कि  प्रतिदिन  ७०००  से  ८०००  तक

 के  अंश  पंजीबद्ध  हो  रहे हे  ।

 far  फीरोज  गांधी  :.  गत  सप्ताह  से  ।

 batt  fao  ao  :  में  समझता  gfe कुछ  समय  से  उन्हें  पंजीबद्ध

 किया जा  रहा  है  ।  कौर
 में  ने

 बताया
 हैं  कि  बहुत  कम  भ्रंश  शेष  है

 ।  मुझे  स्मरण
 है  कि

 सदस्य  द्वारा

 खने  से  बहुत  पहले  लगभग  एक  मास

 qa  चेयरमेन  से

 मिला  था

 ्  सितम्बर  को  श्राप  ने  बताया  था  कि डा०  राम  gan  fag  (  )

 कानपुर  में  किसी  गैर-सरकारी  समवाय  में  पूंजी  नहीं  लगाई  गई  ।

 म  समझता
 =

 कि  किसी  गेर-सरकारी  समवाय  म Tatt  fao  do  कृष्णमाचारी

 पजी  नहीं  लगाई  गई  थी  |  माननीय  सदस्य  ने  ऐसा  प्रशन  रखा  था  जिस  का  सम्बंध

 इस  विषय  से  नहीं  था ।

 तत  इस  सत्र  से  प्रायः  एक  मास  पूर्वे  चेयरमैन  सेवायों के  बारे  में

 पूछा  था  कि  उन्होंने  उन के  अंश  पंजीबद्ध  करवा  लिए  हें  अथवा नहीं  ।  उन्होंने उस  समय

 बताया था  कि  प्रतिशत  ग्रंथ  पंजीबद्ध हो  चुके  हैं  ।  यह  प्रश्न कि  उन्हें  खरीदने  के

 समय  भ्रंश  लेख  नहीं  लिए  गये  पदा ही  नहीं  होता  |  जन  में  ही  निगम  से  कहा  गया  था  कि

 मंदिर के  त्यों  को  तरंत  पंजीबद्ध  किया  जाए  ।  यह  जानकारी  किसी  जानकारी रखने  वाले

 यक्ति ने  उन्हें दी  थी  ।

 दूसरा mea  विशेष  के  बारे  में  है  उस  विषय में  मेरे  मित्र  द्वारा  वर्णित

 ्य  ठीक ए  परन्तु  उन्होंने  फिरोज़  गांधी  )  कहा  है  कि  यह  योजना  मार्च  से  बनाई

 जा  रही  थी  are  फिर  शअ्रकस्मात  निगम ने  सौदा कर  लिया  था

 वास्तव में  तथ्य  यह  है  कि  जहां  तक  wat  का  संबंध  यदि  मान  लिया  जाय  कि

 उन  के  द्वारा  दिये  गये  झांकने सही  हें  तो  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  जब  कछ  कम

 कोट  कर

 किये  गये थे  at  कछ  अधिक किये  गये  थे  ।  में यह
 जानकारी  २४  तथा  २५  क  बार

 q  a
 a,

 इस  प्रकार  यदि  हम  उस  दिन  को  देखें  जिस  दिन  wer  खरीदे  गये  थे  तो

 हम  कह  सकते  हं  fe  हमें  थोड़ा  लाभ  अगले  दिन  घाटा  होना  ATOT  हो  गया ।

 फोरोज  गांघी  श्रीमान में  यह  दिखाना  चाहता  था  कि  १०  जून  तक

 इनकी  कीमतें  बहुत  ही  सजदा  थीं  ||

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  २४  झ्रौसलराज कें  भ्रंश  थे  जिनके बारे  में  थोड़ा

 ह  हो  सकता हैं  ।  यदि  arg  उस  तारीख  saa  बाजार की  समस्त  स्थिति  को  देखे ंतो  उस

 दिन  हानि  १,०९६  १,६९४  रुपये  की  हई  लाभ  2,G&,Yoo  रुपय  का  ।  बाजार

 भाव क  अनसार  ८७,०००  अन्तर  बैठता  है  ।  अगले  दिन  लाभ  afar

 हुआ  किन्तु  हानि  में  भ्रातृ  है  wie  इस  वृद्धि  से  ८४००  रुपये  १५२  लाख  की  हानि  में  बदल

 गये

 मूल  प्रेशर जी  में
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 श्री  त्यागी  (  देहरादून  )  क्या  क्रय  खुले  बाजार  से  हु  थ  था  एक  ही  व्यक्ति  से  ?

 ब्या  बात  चीत  करते  समय  यह  भावों  पर  विचार  किया  गया  था
 ?

 श्री  fio  त०  कृष्णमाचारी  में
 को  वही  जानकारी दे  सकता हूं  जो  कि  मेरे

 पास है  |  में  किसी  विद्वेष  जानकारी  के  ग्रा घार  पर  यह  नहीं  बता  सकता  |

 श्री  त्यागी  सभा  यह  जानना  चाहती  हैं  कि  इस  का  उत्तरदायित्व किस  व्यक्ति

 पर  है

 प्री  fio  do  कुष्णसाचारी  अ्रपनें  भाषण  की  समाप्ति  पर  में  यह  सब  बातें

 कहूंगा  जो  बातें  बदलाव  गयी हं  वे  सब  तथ्य पण  हैं  ।  म  आपको  तथ्यों  से  अवगत  कराऊंगा  |

 यह  संच  है  कि  west  वालें  २१  जून  को  निगम  के  पास  कराये  ताकि  वह  अपना  कुछ  बेच

 सक  और  २३  जन  को  वे  दोबारा  जाय े।  हो  सकता  है  जेसा  कि  श्री  फीरोज़  गांधी

 कहते ंहूँ  उस  दिन  इतवार हो  ।

 उस  की  कछ  बातें  निगम  ने  नहीं  मानी  जैसा fe  कतिपय  सेवायों में  उसके  म्रंशों

 का  विक्रय  |  निगम  से  दो  तीन  बार  बातचीत  करने  के  बाद  निगम  प्रति  संयुक्त

 समवायों के  खरीदने  को  तेयार हो  गया  I  यह  बात भी  पाई गई  निगम

 उन्हें  वह  राशि  जो  कि  उसने  मांगी  हैं  या  जो  कि  उस  दिन  का  बाजार  का  भाव  हो

 किन्तु  जो  राशि कम  वही  दी  जायेंगी

 स्पष्ट  कारणों २३  तारीख  को  बात  चीत  शुरु  हुई  २५  को  समाप्त

 से  निगम  इस  मामले में  अधिक  बिलम्ब  न  कर  सकी  कीमतें  बढ़  जाती  ॥  इस

 २५  जून  को  जो  जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध  थी  उसी  का  पुरा  पूरा  उपयोग  करने  का  निर्णय  किया

 गया ॥  से  तथा  बम्बई  के  प्रसिद्ध  दलालों  से  निगम  ने  कीमतों  के  बारे  में

 जानकारी प्राप्त  कर  ली  इन  लोगों तथा  साधनों से  कतिपय  seat की  तुरन्त  जानकारी

 प्राप्त  करना  असिन न  था  ॥  टाइम्स श्राफ  इंडिया  के  द्वारा  तदनसार  कलकत्ता को  एक

 संदेश  भजा  गया  जिसका  यह  उत्तर था

 इच्छित  कीमतें  निम्न हैं

 स्मिथ  स्टेन  स्ट्रीट  १  ३1--  ——~ਂ  रिचर्डसन  एण्ड

 aga  ऑर्डिनरी  १५1२५  प्रेम  ८२  एण्ड  लैम्प  श्रीनगर

 ¥\——

 मांगी  थी  उनके जहां  जहां  मुंडा  वालों  ने  कम  कीमतें  स्वयं  हि व  हैक  ी  यह  कीमतें  उनके

 सामन  रखी  गयी  थीं  ।

 स्मिथ स्टेन  प्रिट  के  प्रेफरेंस  दोयसे की की  कीमतों की  जानकारी |  इस  लिये  निगम ने  इसे

 ७८
 रुपय  पर  खरीद  लिया  ।  यह  २०  तारीख  की  कीमत  थी  ।

 निगम ने  वर्दी इस  लिये  जानकारी  तुरत  उपलब्ध थी  उसके  अनुसार

 काम
 किया  कौर  बाजार  तथा  ager  द्वारा  कहे  गये  भाव  में  से  जो  भी  कम  था  उसे  ले  लिया  गया

 ।

 इस  पर  कोई  ग्रसित  भुगतान  नहीं  gare  |
 re  al  ete  की

 1  मल  waist में
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 इस  सौद ेके  एक  सप्ताह पृ  बाजार  पर  सट्टेबाजों ने  प्रभाव  डाल  रखा  था  ।  कीमतें

 बड़ी  तेजी  से  बढ़ती  तथा  घटती  थीं  ।
 यदि  निगम  खुले  बाजार  में  खरीद  करता  तो  शायद  भाव

 बढ़  जाते  |

 सब से  महत्वपूर्ण  बात तो  यह  है  कि  क्या  उन  कीमतों से  जिन  से  कि  निगम  को  लाभ

 होता था  खरीद की  गई  ताकि  निगम का  विनियोजन  ठीक  ढ़ंग  से  जिस  भाव  पर  प्रेफरेंस

 aaa  खरीदे गये  उस  पर  कर  विमुक्त  लाभ  ५.५  प्रतिशत  जैसा  वाले  ग्रंथों  में  तथा  ८  प्रतिशत

 स्मिथ  स्टेन  स्ट्रीट  कम्पनी  वाले  में  था  ।

 यद्यपि  ज्िटिश  इंडिया  निगम  तथा  श्रौसलर  इलेक्ट्रिक  लैम्प  मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी  ने  हाल
 के

 वर्षों में  उतनी  प्रगति  नहीं  दिखाई  किन्तु  यह  आशा की  जाती  है  कि  यदि  प्रबन्ध  ठीक  हो  तो  पहला

 समवाय  जिसने  अपनी  कठिनाइयां  हल  कर  ली  थीं  ate  जो  Tatas  मशीने  भी  लगा  रहे  थे  वह

 युक्ति युक्त  लाभांश  की  घोषणा  करतें
 ।

 क्रय  विनियोजन  समिति की  सलाह  से  ही  किया गया  था  |

 किन्तु  श्रभ्यासानुसार  बाद  में  बैठकों  में  उन्हें  इस  बात  की  सूचना  भी  दे  दी  गयी  थी  ।  wa

 यहां यह  बात  करा  जाती  है  कि  क्या  किसी  सदस्य  ने  उसका  रिकार्ड  रखा  इन  बैठकों  में

 ऐसा  रिकार्ड  नहीं  रखा  गया  |

 इन  दोनों  बैठकों  में  विनियोजन समिति  के  कई  सदस्यो ंने  कहा  मुदंडा  इन

 समवायों  से  सम्बन्ध  इस  कारण  निगम  को  इन  समवायों की  प्रगति  पर  कड़ी  दृष्टि  रखनी

 चाहिये  ताकि  निगम  के  हितों  की  रक्षा  हो  aa  |  इन  बैठकों में  कभी  भी  यह  प्रश्न  नहीं  उठा

 अंशों  की  दी  गयी  कीमतें  अनुचित  थी ं।

 क्रय  करने के  बाद  जुलाई के  सारे  महीने  तथा  अगस्त  के  कुछ  भाग  में  निगम  के

 दरों  के  समान  बाजार  भाव  चलता  रहा  |  इन्हीं  सप्ताहों  में  कतिपय  दलालों

 ने  देखने के  लिये  निगम  से  कई  बार  कहा  कि  क्या  निगम  उन्हें  उसी  भाव  पर  देने  को  तैयार
 J:
 हैं  ।  यह  बड़ी  दिलचस्प  बात है  कि  इस प्रकार के  प्रस्ताव  अब तक  भी  किये जा  रहे

 श्री  फीरोज  गांधी  ने  कुछ  बातों  के  बारे  में  कहा  जो  कि  हुई  जैसा के  बारे  में
 निगम  ने

 अपने  एक  वर्गीय  निदेशक  को  समवाय का  निदेशक  बनने  के  लिये  कहा  हैं  |  रिच डेंसन  एण्ड

 क्रेबास  के  बारे में  निगम  ने  कोर्ट में  जाने  की  कार्यवाही  करने का  उपाय  किया  है
 |  निगम के

 बोर्डे  एक  सदस्य  श्री  धीरेन  मित्र  प्रशासक रहा  है  |  में  समझता हूं  कि  श्रौसलर  के  बारे

 में  कुछ  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं  ।  जहां तक  का  सम्बन्ध है  में  समझता

 हूं  कि  मामला  न्यायालय में  gate  saree
 नियुक्त  किया  जा  रहा  इन

 मामलों
 को  पहलें

 ठीक  करना  हैं  ।  फिर  श्री  फीरोज  गांधी  कहते  हैं  आप  जांच  क्यों  नहीं  करवा  लेते  ?

 उन्हें कहा
 कि  पहले  इन

 सब  मामलों
 को  ठीक

 ठाक  करना है  हो  सकता है
 कि  जांच

 से
 कई

 बातों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़े  |

 शी  त्यागी  :  यह  सौदा डे  जांच  इस  चीज की  करानी है

 राम  सुलग  सिह  जांच  इस  की  अवद्य  होनी  चाहिये  |

 श्री  fac  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  इस  बात को  सुनते  ही  नहीं  ।  जांच

 का  कोई  प्रश्न ही नहीं है ही  नहीं  हैं  ।  में  ने  बताया  है  कि  विनियोजन  एक  विभिन्न  प्राधिकारी  द्वारा

 नियंत्रित होना  में  ने
 उसी  मामले  को  सभा

 के  सामने  रखा  चूंकि  सभा  में  यह

 मिल  aah  &
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 fro  To  कृष्णमाचारी  |

 ay  लगाये जा  रहे  हैं  कौर  संदेह  की  गुंजाइश है  इन  सभी पदाधिकारियों at  पहले  साफ

 करना  उन्हें  पहले  पूछना है  |  हो  सकता  है  उन्होंने  गलती  की  हो  ।.  उन्हों  नें  कितनी

 गलती  की  है  इस  बात  का  भ्  लगाना  है  ।

 में  सभा को  बतलाऊंगा  कि  हमें  क्या  करना  चाहिये  |  में  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि

 जांच  कब  की  जाये I  जांच  की  जायेंगी ।  सभा को  सब  कुछ  बतलाया  जायगा |  किन्तु

 कब  की  जायेगी इस  बात  का  निर्णय  सरकार  को  करना  होगा  ।

 जांच  ही  की  जायेगी ।  किन्तु  किस  प्रकार  से  की  जायेगी  इस  बात  का  निर्णय

 भी  सरकार  ही  करेगी  ।  कतिपय  बातों का  संरक्षण  करना  है  इस  कारण  इसका

 समय  निर्धारित  करना  तो  बड़े  ही  महत्व  की  बात  है  |

 में  यह  भी  नहीं  कह  सकता  कि  wat  को  बेंचा जाये  ।  यदि  हम  कठिनाई में  हैं  तो  भी  ऐसी

 बातें  करने  में  क्या  लाभ  है  ।  जब  तक  प्रश  ठोस  न  हों  वह  इन्हें  नहीं  खरीदेंगे  |  मामले  की

 भाल  की  जायेगी  ।  निस्संदेह  जांच
 भी

 की  जायेगी  ।

 जांच  करने  में  संसद  सदस्यों  को  प्रतिनिधित्व  मिलेगा या  नहीं  में  इस  सम्बंध  में  पहलें से

 कोई  बात  नहीं  कहना  चाहता  |  वास्तव में  यह  निर्णय  सरकार ने  करना  है  ।  सब  बातों पर

 विचार किया  जायगा  ।  दबाव से  हां  करने का  नहीं  है  कि  अच्छा  भई  संसद  सदस्य

 भी  जांच  समिति  में  रखे  जायेंग े|  में  वायदा  नहीं  करता  किन्तु  इतनी  बात  कहता  हूं  कि

 जांच  wa  होगी  |

 १७  १९५७  के  ग्य कै  न  लक ा इसके  TATA  लोक-सभा
 रह  बजे

 तक
 के

 लिये  स्थगित  हुई  ।

 लीए  गिल
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